
Jammu and Kashmir Local Bodies Law (Amendment) Bill, 2024

 

      गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (   श्री नि�त्या�न्द राय):  सभापनि� महोदय,       श्री अमिम� शाह जी की ओर से,   मैं प्रस्�ाव
 कर�ा हंू :

?  निक जम्मू-    कश्मीर पंचाय�ी राज अमि*नि�यम,  1989 (1989   का 9),  जम्मू-   कश्मीर �गरपालिलका अमि*नि�यम,
2000 (2000  का 20)  और जम्मू-    कश्मीर �गर नि�गम अमि*नि�यम, 2000 (2000  का 21)   का संशो*� कर�े

      वाले निव*ेयक पर निवचार निकया जाए ।?

  मा��ीय सभापनि�:   मा��ीय मंत्री जी,     क्या आप कुछ कह�ा चाहेंगे?

   श्री नि�त्या�न्द राय:  महोदय,               यह ओबीसी को अमि*कार दे�े वाला �था पंचाय�ी राज और �गर नि�गम के चु�ाव
 में अमि*कार,          या�ी आरक्षण दे�े का निव*ेयक है । अभी �क जम्मू-       कश्मीर के ओबीसीज़ को �जरअंदाज निकया जा
 रहा था,   लेनिक� अ�ुचे्छद 370    हट�े के बाद जम्मू-             कश्मीर प्रगनि� के पथ पर है । वहां के ओबीसीज़ को लोकल
                         बॉडी के चु�ाव में आरक्षण दे�ा उ�के निह� में भी है और प्रगनि� के रूप में है । आज उ�को न्याय दे�े के रूप में

    यह निव*ेयक आया है ।

 महोदय,      भार� के संनिव*ा� के भाग 9   और भाग 9           ए में पंचाय�ों और �गरपालिलकाओं के लिलए प्राव*ा� है ।
                   इसमें निपछड़े वगC के लिलए पंचाय�ों और �गरपालिलकाओं में सीटों के लिलए आरक्षण का एक सक्षम प्राव*ा� भी है

 ।

 महोदय, जम्मू-     कश्मीर पंचाय�ी राज अमि*नि�यम 1989,      जम्मू और कश्मीर �गरपालिलका अमि*नि�यम 2000  और
      जम्मू और कश्मीर �गर नि�गम अमि*नि�यम 2000           में पंचाय�ों और �गरपालिलकाओं में अन्य निपछड़े वगC के लिलए
                     सीटों के आरक्षण का कोई प्राव*ा� �हीं है । इस संशो*� के द्वारा निपछड़े वगC के लिलए आरक्षण का प्राव*ा� हो
                 सकेगा । संनिव*ा� के अ�ुसार �गरपालिलकाओं के चु�ाव का संचाल� एवं नि�यंत्रण राज्य चु�ाव आयुक्� के पास

       हो�ा चानिहए । जबनिक कें द्र शालिस� प्रदेश जम्मू-            कश्मीर में यह अमि*कार मुख्य नि�वाIच� अमि*कारी के पास है । इस
            प्रस्�ानिव� संशो*� से यह अमि*कार राज्य चु�ाव आयुक्� के पास जाएगा ।

 महोदय,                संनिव*ा� में प्राव*ा� है निक राज्य चु�ाव आयुक्� को उसी �रह से पद से हटाया जाएगा,   जो निकसी उच्च
               न्यायालय के न्याया*ीश के लिलए नि�*ाIरिर� है । जबनिक जम्मू और कश्मीर में यह अमि*कार उप-    राज्यपाल के पास

            है । इस संशो*� के माध्यम से इसे संनिव*ा� के अ�ुरूप निकया    जाएगा ।

 महोदय,  अ�ुचे्छद 370              को नि�रस्� कर�े के बाद सभी कें द्रीय अमि*नि�यमों सनिह� भार� का पूरा संनिव*ा� जम्मू-
       कश्मीर पर लागू कर दिदया गया है ।

  व�Iमा� निव*ेयक जम्मू-              कश्मीर के �ी� अमि*नि�यमों को संनिव*ा� के प्राव*ा�ों के अ�ुरूप ब�ायेगा । इ� संशो*�ों
                  से अन्य निपछड़ा वगI को नि�वाIलिच� स्था�ीय नि�कायों में अप�ा प्रनि�नि�मि*त्व कर�े का अवसर मिमलेगा । यह एक

  प्रगनि�शील निव*ेयक है,    जो आजादी के 75   साल बाद जम्मू-           कश्मीर में अन्य निपछड़े वगI समुदायों को न्याय देगा ।



                  यह एक महत्वपूणI निव*ेयक है । इस संशो*� से अन्य निपछड़ा वगI को नि�वाIलिच� स्था�ीय नि�कायों में प्रनि�नि�मि*त्व
   कर�े का अवसर मिमलेगा,  जिजसमें 33          प्रनि�श� सीटें मनिहलाओं के लिलए भी संरक्षिक्ष� होंगी ।

अ�:                    मेरे द्वारा स्पष्ट की गई परिरस्थिस्थनि�यों को ध्या� में रख�े हुए मैं मा��ीय सद� से अ�ुरो* कर�ा हूं निक जम्मू-
     कश्मीर स्था�ीय नि�काय निवमि*यां संशो*� निव*ेयक, 2024           पर निवचार निकया जाए और इसे पारिर� कर�े की कृपा

  की जाए ।

  मा��ीय सभापनि� :   प्रस्�ाव प्रस्�ु� हुआ:

?  निक जम्मू-    कश्मीर पंचाय�ी राज अमि*नि�यम,  1989 (1989   का 9),  जम्मू-   कश्मीर �गरपालिलका अमि*नि�यम,
2000 (2000   का 20)   और जम्मू-    कश्मीर �गर नि�गम अमि*नि�यम, 2000(2000  का 21)    का संशो*� कर�े

       वाले निव*ेयक पर निवचार निकया जाए । ?

    श्री जसबीर सिसंह निगल (  खडूर सानिहब):  सभापनि� महोदय,   आप�े मुझे जम्मू-     कश्मीर लोकल बॉडीज़ और पंचाय�ी
       राज अमेंडमेंट निबल पर बोल�े का मौका दिदया,            इसके लिलए *न्यवाद । पंचाय�ी राज लिसस्टम देश में बलवन्� राय
         मेह�ा कमेटी की रिरपोटI के बाद शुरू हुआ । 73   वें और 74     वें जो कांस्टीट्यूश� अमेंडमेंट्स आए,   उसके बाद
                 इसको �ाक� मिमली । इसके बाद यह पूरी रफ्�ार के साथ चल�े लगा । जो इसके इलेक्शन्स थे,    वे भी टाइम
            बाउंड हो�े लगे और इसका एक प्रॉपर टाइम फे्रम ब� गया ।

 सर,  प्राइमरी एजुकेश�, हेल्थ,  वेट�री हॉस्पिस्पटल्स,     ड्रिeंड्रिकंग वाटर सैनि�टेश� ऐसे अलग-    अलग निडपाटIमेंट्स इ�को
  मिमले । जम्मू-              कश्मीर में इसका आ�ा बहु� जरूरी है । यह डेमोके्रसी का बेलिसक स्ट्रक्चर है,    जो जमी�ी स्�र से, 
           गांव स्�र से शुरू हो�ा है । हम�े देखा निक कैसे जम्मू-         कश्मीर में उ�से स्टेटहुड �ो ले ही लिलया गया,    मगर ये जो

 इंस्टीट्यूशन्स हैं,                  यह लोकल लोगों की आवाज ब� पाई । अभी भी इसमें काफी खामिमयां हैं । जो फाइ�ेंलिशयल
 निडपेंडेंस है,                   इस लिसस्टम को अच्छी �रह से चला�े में एक बहु� बड़ी बा*ा है । इसमें जो ब्यूरोके्रदिटक इंटरफेयरेंस

हैं,                      वह भी हम�े देखा निक बहु� हद �क इ� इंस्टीट्यूशन्स को कमजोर कर�े के लिलए चल रही है । इसके अलावा
   काफी और �कलीफें हैं,     काफी और ऐसी स्टे्रन्स हैं,      जो इसको बां*कर रख रहे हैं,       इसको पूरे फुल फॉमI में चल�े

     �हीं दे रहे हैं ।

 सर,     रूरल एरिरया अगर �गड़ा होगा,                �ो देश �गड़ा होगा । महात्मा गां*ी जी �े कहा था निक अगर असली भार�
         देख�ा हो �ो गांव में जाकर देखिखए । मैं�े जम्मू-     कश्मीर में जिज��ा देखा है,     बहु� ज्यादा पॉलिलदिटकल इंटरफेयरेंस

                      भी रह�ा है । कोई एक पॉलिलदिटकल पाटl पंचाय�ों को लेकर चला�ी है । अगर हमें सच में इसको चला�ा है �ो
               एक कंप्लीट इंनिडपेंडेंस हो�ी चानिहए । जो यह पॉलिलदिटकल इंटरफेयरेंस है और दूसरा जो इंटरनिफयरेंस है,  उसको

      जिज��ा कम से कम निकया जा सके,     उ��ा अच्छा है ।

सर,                  यह अच्छी बा� है निक हम�े ओबीसी को रिरजवoश� दी है । मैं समझ�ा हूं निक गव�Iमेंट की,  यूथ की,  ओबीसी
की,      सभी प्रकार के जो भी हैं,    अगर उ�की भागीदारी रहे,           �ो यह लिसस्टम और स्ट्रेंग्थे� होगा । हमें इसे इससे

   ज्यादा देख�ा पड़ेगा ।                 अगर हम�े ओबीसी को रिरजवoश� दी �ो मैं समझ�ा हूं माइ�ॉरिरटी के लिलए भी कुछ �
       कुछ प्राव*ा� कर�ा चानिहए । लिसख भी जम्मू-             कश्मीर में रह�े हैं । अगर उ�की पाटlलिसपेश� देख ली जाए �ो
                  बहु� ही कम पाटlलिसपेश� है । इसमें कुछ ऐसा प्राव*ा� कर�ा चानिहए जिजससे माइ�ॉरिरटी को एक आवाज मिमल

सके,              उ�की पाटlलिसपेश� भी इसमें हो सके । पंचाय�ी राज जिजसमें लोकल बॉडी हो�ा है,      यह बहु� ही बदिqया है
           । इ�को प्रॉपर निडपाटIमेंट चला�े के लिलए दे दिदया जाए ।



       यह देखा जा�ा है और कह�े को 28    निडपाटIमेंट्स की लिलस्ट है,       जिजसमें लोकल बॉडी काम कर सक�ी है,  जिजसे
        चला सक�ी है । यह चला�ा भी जरूरी है,             क्योंनिक उ�को लोकल जरूर�ों का प�ा रह�ा है । अगर कैनिपटल में

 ब्यूरोके्रट्स हैं,    जो बाबू लोग हैं,       उ�को काजीगुंड में क्या हो रहा है,      गुरेज़ में क्या हो रहा है,     गुरेज़ की क्या जरूर�ें
हैं,     कैसे उसे पूरा कर�ा है,        उसके बारे में उ�को बहु� कम प�ा होगा,       उ�को टोपोग्राफी और लोकल जरूर�ों का

                     ज्ञा� ज्यादा रह�ा है । मगर अफसोस की बा� है निक निक�ाबों में हम�े इ��े सारे निडपाटIमेंट्स पंचाय�ों को दे दिदए
हैं,          ड्रिकं�ु जमी�ी हकीक� देखो �ो कुछ �हीं है ।

      अगर सही ढंग से काम निकया जाए,              मैं समझ�ा हंू अगर इस निडपाटIमेंट को कम्पलीट कंट्रोल दे दिदया जाए �ो
                 इससे लोगों की जरूर�ें भी पूरी होंगी और उ�को अच्छी �रह से चलाया भी जा सक�ा है ।

 इसके अलावा,        सबसे गंभीर बा� वह अभाव और कमी है,          हमें लोगों को इ� संस्थाओं के माध्यम से जागरूक
                       कर�ा पड़ेगा । आप गांव में चले जाएं �ो बहु� कम लोग हैं जिज�को इसका ज्ञा� है निक कैसे चल�ा है । इसके

      लिलए हमें कुछ � कुछ कर�ा चानिहए,               �ानिक लोगों को से�टाइज निकया जा सके और लोगों को ज्ञा� दिदया जा सके
                     । मैं इसी आस के साथ अप�ी बा� समाप्� कर�ा हूं निक आप इसका संज्ञा� लेंगे और मैं�े निडपाटIमेंट्स वाली जो

  बा� कही है,                   उसको आप प्रॉपर �रीके से पंचाय�ी राज को हैंड ओवर करेंगे �ानिक वह अच्छा काम कर सकें ।
बहु�-      बहु� *न्यवाद ।

     श्री जुगल निकशोर शमाI (जम्मू):  सभापनि� महोदय,   आप�े मुझे जम्मू-     कश्मीर स्था�ीय नि�काय निवमि*यां (संशो*�) 
निव*ेयक, 2024     पर बोल�े का मौका दिदया,             इसके लिलए मैं आपके प्रनि� आभार प्रकट कर�ा हूं । आज निवशेष�ौर

                       पर ओबीसी वगI के लोगों के लिलए एक ऐनि�हालिसक पल है । ये लोग बहु� देर से इं�जार कर रहे थे निक हमारे
              साथ भी इंसाफ होगा । ये लोग काफी देर से ऐजिजटेश� भी कर�े रहे हैं,        अप�ी बा� अप�े �रीके से ऊपर �क

  पहुंचा�े रहे हैं,        लेनिक� इ�को इंसाफ �हीं मिमला था ।

                    देश के प्र*ा�मंत्री �रेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार के रह�े ओबीसी वगI के लोगों को इंसाफ मिमला है और जम्मू-
                       कश्मीर के लोग अब राह� की सांस ले रहे हैं । उ�को लग�ा है निक अब हमारे साथ इंसाफ होगा । निवशेष �ौर पर

      जो पार्टिटंयां वहां सत्ता में रही हैं,     चाहे वह �ेश�ल कान्फ्रें स हों,     कांग्रेस हो या पीडीपी हो,     उन्हें लोक लुभाव�े �ारे
   देकर अप�े साथ चलाया,                 वोट बैंक की राज�ीनि� की । वोट ले�े के समय बहु� लोक लुभाव�े �ारे देकर अप�े
  साथ चला�े रहे,               लेनिक� उ�को इंसाफ �हीं दिदया । पूरे देश में अलग से का�ू� था और जम्मू-    कश्मीर में अलग
   का�ू� था ।

                        पूरे देश में इस वगI के उत्था� के लिलए और इ�का म�ोबल बqा�े के लिलए कई कदम उठाए गए थे । इ�के लिलए
   आरक्षण था लेनिक� जम्मू-         कश्मीर इससे वंलिच� था । मैं इसका सारा दोष,     जो पहले सत्ता*ारी पार्टिटंयां थीं,  निवशेष

   �ौर पर �ेश�ल कांफ्रें स,      कांग्रेस और पीडीपी को दे�ा हंू,          क्योंनिक इन्हों�े आज �क इ�के साथ बेइंसाफी का रुख
                    अप�ाया हुआ था । आज मैं मा��ीय मंत्री जी का आभार प्रकट कर�ा चाह�ा हूं निक उन्हों�े इस निव*ेयक को

                    लाकर एक अच्छा कदम उठाया है । मैं इस निव*ेयक के समथI� में बोल�े के लिलए खड़ा हुआ हंू ।

 महोदय,   निवशेषकर लोकल बॉडीज़,   चाहे काप}रेश� हो,    चाहे म्युनि�लिसपल कमेटीज़ हों,    चाहे म्युनि�लिसपल काउंलिसल
हो,            अब इ� सबमें इस वगI को आरक्षिक्ष� सीटें दी जाएगंी । जम्मू-         कश्मीर में अब मा�ाओं और बह�ों को भी

                 आरक्षण मिमलेगा । मा��ीय �रेन्द्र भाई मोदी जी के �े�ृत्व में मा�ाओं और बह�ों के लिलए एक �हीं,   अ�ेक कदम
          उठाए गए हैं । आज यहां जो निबल लाया गया है,           उसके �ह� भी मा�ाओं और बह�ों को राह� मिमलेगी ।



 महोदय,         मैं कह�ा चाह�ा हूं निक यह अच्छी बा� है,           यह हो�ा ही चानिहए था और बहु� पहले हो�ा चानिहए था, 
            क्योंनिक आज �क इ�को इंसाफ �हीं मिमला था । मैं देख रहा था,         पंचाय�ों में ब्लॉक लैवल �क आरक्षण दिदया
                  जाएगा और म्युनि�लिसपल काप}रेश� में भी आरक्षण दिदया जाएगा । मैं ब�ा�ा चाह�ा हंू निक हमारे भाई हमेशा

         कह�े थे निक सब वगC के साथ इंसाफ हुआ है,              लेनिक� हमारे साथ इंसाफ �हीं हो रहा है । आज इस निबल को
                     लाकर मा��ीय �रेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार �े सानिब� कर दिदया है निक हम निकसी भी वगI के साथ बेइंसाफी

                        �हीं हो�े देंगे । इसी बा� को मदे्द�जर रख�े हुए यह निबल लाया गया है । मैं इस निबल के समथI� में बोल�े के
    लिलए खड़ा हुआ हंू ।

 महोदय,        इससे पहले भी कई बार वकाल� हुई थी,  लेनिक� ए�सी,         कांग्रेस और पीडीपी �े इस वगI के साथ हमेशा
                         झूठे वादे ही निकए और आरक्षण �हीं दिदया । मैं इस निबल के समथI� में बोल�े के लिलए खड़ा हुआ हंू । मैं देश के

                     मा��ीय प्र*ा� मंत्री जी और मा��ीय गृह मंत्री जी से कह�ा चाह�ा हंू निक आप�े हर वगI के साथ इंसाफ निकया
                       है और अब इस वगI के साथ भी इंसाफ कर रहे हैं और मैं इसके लिलए आपका आभार प्रकट कर�ा चाह�ा हूं ।

                      इससे आ�े वाले दिद�ों में इ�का म�ोबल �ो बqेगा ही और साथ ही इस वगI के लोग जिजस दृमिष्ट से अप�े आपको
    असहाय और निपछड़े समझ�े थे,     उससे नि�जा� पाएगंे ।

                मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस निबल का समथI� कर�ा हूं । *न्यवाद ।

 SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Thank you, Chairperson Sir for 
allowing me to speak on the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) 
Bill, 2024, which brings several positive changes.

There is inclusive representation in it. The inclusion of OBCs in local body 
reservations enhances social inclusivity and ensures that these communities have a
voice in local governance. This step towards broader representation is pivotal for 
balanced social development.

There is a streamlined election process. Centralizing the election process under the 
State Election Commission promotes a more organized and standardized 
approach. This can lead to more efficient election management, reducing 
discrepancies and enhancing the overall integrity of the electoral process.

It ensures empowerment of women by ensuring reservations for women including 
those from marginalized communities like SCs, STs, and OBCs. The Bill promotes 
gender equality in local governance. This is a significant step towards empowering 
women, ensuring their participation and representation in decision-making 
processes at the local-level.

There is legal consistency. The provisions for removal of the State Election 
Commissioner are aligned with constitutional standards, bringing local laws in 
harmony with the national legal framework.



 This helps maintain legal consistency and reinforces the rule of law in the local 
governance structures. These positives mark a significant advancement in ensuring
a more inclusive, efficient, and legally consistent local governance system in Jammu
and Kashmir.

The YSR Congress Party stands shoulder to shoulder with the efforts of the Central 
Government in ensuring further integration of Jammu and Kashmir with the 
country in terms of laws, rights and reservations. It is also astonishing to note that 
Article 370 had such a regressive effect on the representation of women and OBCs 
in Jammu and Kashmir, and I commend the hon. Home Minister in trying to undo 
the injustices one by one.

In every session, there are Bills related to Jammu and Kashmir, whether it is the 
Reorganisation Bill, a Bill for providing EWS reservation to the residents of Jammu 
and Kashmir or even representation of the Kashmiri Pandits. The progressive 
legislations for Jammu and Kashmir are much needed and appreciated across all 
benches of this august House.

Regarding issues related to OBCs, in Andhra Pradesh, our Chief Minister, Shri Y. S. 
Jagan Mohan Reddy Garu always refers to BCs as Backbone Class, not backward 
class. In light of the same, I would urge the Central Government to bring a law to 
provide for further representation of OBCs such as reservation of 33 per cent in 
State Assemblies and also in the Lok Sabha. This would ensure that the issues 
pertaining to OBCs are raised and resolved more effectively.

Further, to benefit Other Backward Classes in India, the following three steps can 
be taken. The first step is to enhance educational opportunities by implementing 
targeted educational programs and scholarship schemes to improve access to 
quality education for OBC students. The second step is to take skill development 
initiatives. The Government should launch skill development programs specifically 
tailored for OBC youth to enhance their employability in various sectors. The third 
step is to provide entrepreneurship support. The Government should provide 
financial assistance, subsidies, and training for OBC individuals to encourage 
entrepreneurship and self-employment.

Establishing a dedicated Ministry for Other Backward Classes which comprise 
about half of India's population could significantly address and streamline the 
specific challenges they face. Unlike the tribal communities which have a dedicated 
ministry, the OBCs currently lack a specialized Government body to focus on their 



unique needs and issues. This proposed Ministry would play a crucial role in 
ensuring the effective implementation of quotas reserved for OBCs, both in 
educational institutions and employment sectors. Moreover, it would serve as a 
dedicated platform to address various forms of discrimination that OBCs 
encounter, and to promote greater social justice and equity. The Ministry could also
oversee the development and implementation of policies and programmes 
specifically tailored to improve the socioeconomic conditions of the OBC 
community ensuring that their concerns and rights are adequately represented 
and addressed at the national level.

It has been observed that there are several Government bodies that do not meet 
the requirement of 27 per cent positions to be occupied by OBCs. One such 
example are our Central educational institutions that have a severe deficit in 
recruiting faculty members from Other Backward Classes. The Government data 
from 2021 revealed a staggering 6,074 vacant faculty positions in 42 Government-
run universities with 75 per cent of these vacancies falling within the reserved 
categories ranging from 62 per cent to 90 per cent vacancy for OBC positions. 
Proper implementation of the reservation policy is crucial, and the Government 
must focus on rectifying this issue. Expedited recruitment for reserved categories, 
regular monitoring, and Government-sponsored preparatory programs are 
essential measures.

With these comments, I support the Bill on behalf of YSR Congress Party.

  मा��ीय सभापनि� :      श्री हस�ै� मसूदी जी ।

? (व्यव*ा�)

  मा��ीय सभापनि� : जी,               आप उस वक्� �हीं थे । इ�के बाद आपको अवसर दिदया जाएगा ।

    श्री हस�ै� मसूदी (अ�न्��ाग): बहु�-             बहु� शुनिक्रया ज�ाब । आप�े मुझे इस निबल पर बोल�े का मौका दिदया, 
                 इसका शुनिक्रया अदा कर�ा चाह�ा हंू । मैं इस निबल के कंटेंट से ज्यादा निबल के फॉमoश� पर,    यह जो प्रयास है, 

                      उस पर आ रहा हूं । मैं मा��ीय सदस्यों से यह दरख्वास्� करंूगा निक वे देख लें निक क्या निकया जा रहा है?  वषI
1999  का का�ू�,  जो जम्मू-         कश्मीर असेंबली �े पास निकया है �था वषI 2000    का जो का�ू� है,  उसमें संशो*�, 

      �रमीम की जा रही है । 5 अगस्�, 2019          को जो एक माकo ट निकया गया इंस्टिस्टटू्यट पर निक जम्मू-    कश्मीर में कुछ
  भी �हीं है,   कोई पंचाय� �हीं,    कोई का�ू� �हीं है,  इसलिलए 5      अगस्� को जो फैसले निकए गए,     वे जरूरी ब� गए

 ।



ज�ाब,       अब उ�की �कजीब हो�ी है । What was said is belied.  वषI 1999       में का�ू� मौजूद था । वहां पर
   पंचाय�ों का इलेक्श� 1968                में हुआ । वहां पर �ी�ों स्ट्रक्चर मौजूद थे । यह जो बया� दिदया गया है,  वह 5 

           अगस्� के फैसले को माकo ट कर�े के लिलए उसकी �खसीम हो�ी है,      यह पहली बा� है ।

  वषI 1999        में पंचाय�ी राज एक्ट था और वषI 2000          में म्यूनि�लिसपल एक्ट व म्यूनि�लिसपल कॉरपोरेश� एक्ट था ।
5 अगस्�, 2019                   को जो बया� ब�ाया गया और कहा गया निक इससे सब ठीक हो जाएगा । कल कारनिगल और

 लेह सब-       जीरो टेंपरेचर में हैं । माइ�स 10              निडग्री में सारी की सारी आबादी सड़कों पर थी । कारनिगल और लेह बंद
  था ।

 ज�ाब,  हम�े 5        अगस्� के फैसले से मुल्क को क्या दिदया?   हम अप�ी जम्मू-       कश्मीर और सारे मुल्क की आवाम
    को मिमसलीड कर रहे हैं,                   गुमराह कर रहे हैं । यह भी कहा गया निक मिमलिलटेंसी खत्म हो गयी । हम�े वीर जवा�ों
  �था अप�े 20    ऑनिफससI को निपछले 3            मही�ों में खोया । उ�में एक कमांड्रिडंग ऑनिफसर था । मैं बार-   बार कह�ा

              हंू निक निकसी कमांड्रिडंग ऑनिफसर की रेगुलर वॉर में भी डेथ �हीं हुई ।

 ज�ाब, 5 अगस्�, 2019     का जो वह फैसला था,     क्या वह इससे गल� था,       अलग था और वाक्या� के खिखलाफ
था?       मैं कंटेंट पर �हीं हंू । जम्मू-                कश्मीर को क्या ब�ाया गया और कैसे एक लैबोरेट्री ब�ाई गई और सारे देश को

  वोट के लिलए,                पॉलिलदिटक्स के लिलए माकo ट निकया जा रहा है । दरअसल वाक्या� क्या थे और क्या थे,   जो लिछपाए
गए? 

 ज�ाब,          दूसरी बा� यह है निक हमारा जो फेडरल लिसस्टम है,           केशवा�ंद भार�ी वाद में सुप्रीम कोटI �े कहा है निक
                  यह फेडरल स्ट्रक्चर हमारे आई� का बेलिसक स्ट्रक्चर है । हमारी एक कांस्टिस्टटू्यश�ल डेमोके्रसी है । आज आप

         पार्लिलंयामेंट में एक स्टेट के ब�ाए गए का�ू�ों का बार-            बार अमेंडमेंट कर रहे हैं । क्या यह फेडरल स्ट्रक्चर के
   �काजों के मु�ानिबक है?          क्या हम कहीं � कहीं वॉयलेश� �हीं कर रहे हैं?       जो मूल मंत्र है हमारी कांस्टिस्टट्यूश� का,

           जो मूल मंत्र है हमारी पॉलिलटी का । जब हम�े वषI 1950       में आइ� ब�ाया �ो हम�े कहा ?We the people, 
adopt, enact and give ourselves this Constitution.?         उसमें यह कहा गया है निक स्टेट के

                लेजिजस्लेचर का इस्थिख्�यार क्या होगा और पार्लिलंयामेंट का अस्थिख्�यार क्या होगा । आखिखर इसका मिमसयूज हम क्यों
  कर रहे हैं?        पार्लिलंयामेंट इसका क्यों गल� इस्�ेमाल कर रहा है? 

 ज�ाब,  दूसरी बा�,         यह क्या बा� है निक डेq करोड़ लोग हैं,        यह संशो*� उस असेंबली में हो�ा चानिहए था,  जहां
             पर यह का�ू� ब�ाया गया था । आखिखर क्या वजह है निक निपछले 10       सालों में हमारी कोई रिरप्रेजेंटेदिटव गव�Iमेंट
 �हीं है?                   हमारे पास कोई रिरपे्रजेंटेश� �हीं है और कोई असेंबली �हीं है । असेंबली के ये सारे लोकल मामला� हैं, 

                   इसलिलए सारे लोकल इ�पुट्स हो�े चानिहए थे और लोकल �रजीहा� हो�ी चानिहए थी । वहां की असेंबली के जो
 मेम्बरा� हैं,        वे आकर इस पर बहस कर�े निक क्या-   क्या आवश्यक�ा है, कौ�-  कौ� अ�-   रिरप्रेजेंटेड रहा है?  जहां

    �क ख़वा�ी� का �ाल्लुक है,                पहले से ही ख़वा�ी� की रिरजवoश� पंचाय�ी राज लिसस्टम में मौजूद थी । हर दिटयर
      पर थी । जो डीडीसी इलेक्श� हुए,      उसके बाद वहां के चेयरमै� हुए,         वह सारा वहां पर बरकरार रखा गया ।

लेनिक�,          क्या वजह है निक असेंबली �हीं ब�ाई जा रही है,            इलेक्श� �हीं निकए जा रहे हैं और � ही कोई टाइम फे्रम
      दिदया जा रहा है । आप 5            अगस्� के फैसले को हर बार लिसफI हसुलयाबी से �हनिबया� कर�े हैं,   जबनिक हर गुजर�े
               दिद� के साथ आपको यह अहसास कराया जा रहा है निक आप�े जो फैसले निकए थे,       वे फैसले सही �हीं थे और
                     देश के निह� में �हीं थे । हम देश के साथ हैं । हम�े देश के साथ रिरश्�ा जोड़ा है । इसलिलए,      वे फैसले देश के निह�

  में �हीं थे,              यह सानिब� कर�ा है । वहां मौके पर मामला� हो रहे हैं ।



 ज�ाब,                     कोई चीज आई� के दायरे के बाहर �हीं हो�ी चानिहए । यह मुल्क हरेक �ागरिरक का है । इसका इंटे्रस्ट
                       हरेक के दिदल के करीब हो�ा चानिहए । इन्हों�े यह अप�े लिसयासी फायदों के लिलए निकया है । वहां पर जब वह

   �हीं हो रहा है,      �ो उसके पीछे क्या मामला है?             उसको देख�ा चानिहए । वहां के डेq करोड़ लोगों के जो इस्थिख्�यार
हैं,       जम्मू के लोगों के जो इस्थिख्�यार हैं,       कश्मीर के लोगों के जो इस्थिख्�यार हैं,       लद्दाख के लोगों के जो इस्थिख्�यार हैं, 

        अगर यह हो�ा �ो जम्मू में अ�सटoनि�टी क्यों हो�ी?   जम्मू में गैर-   यकीनि�य� क्यों हो�ी?     जम्मू में ��ाव क्यों हो�ा? 
              यह लिसफI कश्मीर में �हीं है । लद्दाख में लोग जीरो टेम्परेचर पर क्यों हो�े,  माइ�स 10     निडग्री टेम्परेचर पर सड़क
  पर क्यों हो�े?                    मेरा कह�ा है निक एक टाइम फे्रम दिदया जाए । यह बहु� शर्मिंमंदगी की बा� है निक हम�े सुप्रीम कोटI
                   का इं�जार निकया निक हमें सुप्रीम कोटI कहे निक इलेक्श� कीजिजए । यह हमें पहले कर�ा चानिहए था ।

    कांस्टिस्टटू्यश� का जो �काजा है,            उसको पूरा कर�े हुए वहां पर इलेक्श� करा�ा चानिहए था । लेनिक�,  हम�े सुप्रीम
                       कोटI का इं�जार निकया । मुझे लग�ा है निक सरकार के लिलए यह बहु� शर्मिंमंदगी की बा� है । ये इलेक्श� के बारे

                         में क्यों �हीं कह रहे हैं । आप इसको उस असेम्बली पर छोड़ दीजिजए । मैं�े कल भी कहा था । कहीं � कहीं यह
        दिदख�ा है निक जैसे एक �रीकेकार हो । 1.5       करोड़ लोगों का जो जम्हूरी हुकू़क़ है,     क्या आप उ�को महरूम

रखेंगे?         वहां के आई� के �ह� इलेक्श� होगा ।

ज�ाब,         मुझे लग�ा है निक अब वक्� आ गया है,         क्योंनिक मोदी जी �े कहा है निक हम बड़े-      बड़े फैसले करेंगे । मुझे
           लग�ा है निक उससे पहले यह फैसला हो�ा चानिहए निक आप 5      अगस्� के फैसले को �ज़रसा�ी कीजिजए, 

                    रेट्रोसे्पक्श� कीजिजए निक देश �े क्या पाया और इससे निक��ा �ुकसा� हुआ । उस पर चचाI कोई कीजिजए । इस
                    हाउस में उस पर चचाI हो�ी चानिहए और उसको वहां की असेंबली पर छोड़�ा चानिहए । वहां की असेंबली इसका
  फैसला करेगी ।?(व्यव*ा�)      जहां �क इलेक्श� का �ाल्लुक है,       जल्द से जल्द इलेक्श� हो�ा चानिहए ।?(व्यव*ा�)

     गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (    श्री अजय मिमश्र टे�ी) :   मा��ीय सभापनि� जी,          ये चु�ाव से केवल यह मा� रहे हैं निक
        निव*ा�सभा का चु�ाव है । हमारी सरकार �े 5           अगस्� के बाद वहां पर सरपंचों के चु�ाव भी कराए हैं,   ब्लॉक के

   भी चु�ाव कराए हैं,         जिजला पंचाय� के भी चु�ाव कराए हैं । जम्मू-     कश्मीर में पहली बार 35,000   से ज्यादा
      ज�प्रनि�नि�मि*यों को अवसर मिमला है ।

       मा��ीय मसूदी साहब �े ये कहा है,              पहले वहां पर संनिव*ा� के सारे प्राव*ा� �हीं लागू थे । यह संशो*�
    इसलिलए ला�ा पड़ रहा है,     क्योंनिक संनिव*ा� के भाग 9  और 9(ए)          में पंचाय�ों और �गर पालिलका के लिलए पूरे देश

        में निपछड़ा वगI के आरक्षण के लिलए प्राव*ा� था,  लेनिक� जम्मू-    कश्मीर पंचाय�ी राज अमि*नि�यम, 1989, जम्मू-
   कश्मीर �गर पालिलका अमि*नि�यम, 2000  और जम्मू-    कश्मीर �गर नि�गम अमि*नि�यम, 2000    में पंचाय�ों और �गर

                    पालिलकाओं में अन्य निपछड़े वगC को कोई आरक्षण �हीं दिदया गया था । इस संवै*ानि�क भूल को सु*ार�े के लिलए
      यह अमेंडमेंट लाया गया है ।  

 प्रो.   सौग� राय (दमदम) : महोदय,  मैं जम्मू-    कश्मीर पंचाय�ी राज अमि*नि�यम, 1989, जम्मू-   कश्मीर �गर पालिलका
अमि*नि�यम, 2000  और जम्मू-    कश्मीर �गर नि�गम अमि*नि�यम, 2000        का और संशो*� कर�े वाले निव*ेयक पर

      बोल�े के लिलए खड़ा हुआ हूं ।

             एक �ो ए�डीए की सरकार में लोकल बॉडीज़ में जो चु�ाव हो�े हैं,           वह ठीक �हीं है । कल सुप्रीम कोटI �े कहा
      निक जैसे चंडीगq में चु�ाव हुआ है,  वह ?शमI?             की बा� है । वहां अमि*कारी को देखकर चु�ाव में घोटाला निकया
     गया । आप लोगों को ?शमI?           आ�ी चानिहए । मा��ीय जस्टिस्टस चंद्रचूड़ जी �े ऐसा बोला ।?(व्यव*ा�)



 महोदय,                    दूसरी बा� यह है निक जब भी मैं�े जम्मू और कश्मीर के निकसी मसले पर इस हाउस में बोला है,   �ो मैं�े
बार-                  बार बोला है निक जम्मू और कश्मीर के लोगों को उ�की हाल� पर छोड़ दो । वषI 2019    में अप�ी म�मा�ी

          करके जम्मू और कश्मीर को एक अलग केन्द्रशालिस� प्रदेश ब�ा दिदया,       निफर लद्दाख को भी अलग केन्द्रशालिस�
       प्रदेश ब�ा दिदया । आपकी जैसी इच्छा है,             निहन्दुस्�ा� में यह पहली बार है निक एक राज्य को केन्द्रशालिस� प्रदेश
                  ब�ाया गया है । इसके पहले केन्द्रशालिस� प्रदेश को राज्य ब�ाया जा�ा था । आप�े यह जो निकया है,  गल� निकया

 है ।?(व्यव*ा�)           इस सबके बारे में निब*ूड़ी जी कुछ �हीं समझ�े हैं ।?(व्यव*ा�)

   मा��ीय सभापनि� :  निब*ूड़ी जी,     कृपया आप बैठ जाइए ।

? (व्यव*ा�)

  मा��ीय सभापनि� : दादा,    लिसफI आप बोलिलए ।

? (व्यव*ा�)

 प्रो.   सौग� राय : महोदय,          मैं बोल�ा रहंूगा । ये निब*ूड़ी जैसे लोग निडस्टबI करेंगे,      �ो अच्छा �हीं होगा ।?(व्यव*ा�)

 मा��ीय सभापनि� :    आप बोल�े रनिहए ।

? (व्यव*ा�)

प्रो.   सौग� राय : महोदय,                  जैसा मैं�े कहा निक जम्मू और कश्मीर के लोगों को उ�की हाल� पर छोड़ दिदया जाए ।
                    मैं चाह�ा हूं निक जम्मू और कश्मीर की असेंबली का चु�ाव हो जाए । ये हमारी मांग है । आप छोटा-   मोटा का�ू�

 ला�े हैं,       इसको अंग्रेजी में टिटंकरिरंग कह�े हैं ।?(व्यव*ा�) 

   मा��ीय सभापनि� :   मा��ीय मंत्री जी,     प्लीज आप बैठ जाइए ।

? (व्यव*ा�)

 प्रो.   सौग� राय :  मंत्री जी,   आपको क्या हुआ?              लग�ा है निक आपको कोई समस्या है । आप क्यों निडस्टबI कर रहे
हैं??(व्यव*ा�)

 HON. CHAIRPERSON: You have every right to say everything in your reply, but not 
now, please.

? (Interruptions)

 प्रो.   सौग� राय : महोदय,                ये टिटंकरिरंग �हीं चलेगी । जम्मू और कश्मीर में प्रॉपर चु�ाव कराया जाए । उसका
            स्टेटहुड वापस दिदया जाए । उसके बाद आप जिज��े का�ू� ब�ा�े चाह�े हैं,     �ो आप राज्य को बोलिलए,   वे करेंगे ।

 सर,    जो का�ू� लाए हैं,  इसमें दो-               �ी� चीजें हैं निक पंचाय� और पौर नि�गम के अंदर बैकवडI क्लासेज के लिलए
               रिरज़वoश� लाया गया है । इसमें कोई निवरो* �हीं हो सक�ा है । आप इसको कीजिजए,     लेनिक� मूलभू� सवाल को

  छोड़कर इ� छोटे-     मोटे सवालों पर म� फांलिसए,          निफर म्युनि�लिसपेलिलटी में ओबीसी को संरक्षण दिदया जाएगा ।



सर,                    �ीसरी बा� यह है निक वहां पर कोई स्टेट इलेक्श� कमीश� का प्राव*ा� �हीं था । वहां चीफ इलेक्टोरल
                     ऑनिफसर हुआ कर�ा था । अभी इस अमेंडमेंट से एक स्टेट इलेक्श� कमीश� ब� रहा है । वहां जो �ीचे स्�र का

 चु�ाव है,             उससे पंचाय� या पौर नि�गम के चु�ाव कराएगंे । उ�को पावर क्या होगी,       यह भी इस �ए का�ू� में
                    दिदया गया है निक राज्य में सब पंचाय� और पौर नि�गम का चु�ाव स्टेट इलेक्श� कमीश� कराएगा । यह भी
             ब�ाया गया है निक पहले स्टेट इलेक्टोरल ऑनिफसर को लेस्थिफ्ट�ेंट गव�Iर हटा सक�े थे,     लेनिक� अभी यह का�ू�

             ब�ा है निक हाई कोटI के जज को जिजस ढंग से हटाया जा�ा है,         वैसे ही स्टेट इलेक्श� कमिमश्नर को हटाया जाएगा ।
                      इसमें भी कोई आपक्षित्त की बा� �हीं है । सभी स्टेट्स में �ो स्टेट इलेक्श� कमीश� को यह पावर है और उ�को
               हटा�ा भी उ��ा ही मुस्पिश्कल है । जैसा हाई कोटI के जज का इम्पीचमेंट हो�ा है,       वैसे ही उ�को हटाया जाएगा ।

               मैं आज कह�ा चाह�ा हूं निक यहां अमिम� शाह जी मौजूद �हीं है । वह कहां-    कहां चले जा�े हैं,      प�ा भी �हीं है ।
       उ�का �ाम है निक वह का�ू� लाएगें -- ?Shri Amit Shah to move that the Bill further to 

amend??     अमिम� शाह जी कहां हैं?       नि�त्या�ंद राय जी खड़े हो जा�े है,         अजय मिमश्रा टे�ी खड़े हो जा�े हैं । ? 
(व्यव*ा�)

   मा��ीय सभापनि� :   सौग� राय जी,      यह अ�ावश्यक बा� है । You know it.

? (Interruptions)

 प्रो.   सौग� राय : सर,    इसमें क्या लिलखा है?

   मा��ीय सभापनि� :  ठीक है,       लेनिक� परमिमट �ो निकया है । His MoS is piloting the Bill. This is not an
issue.

 PROF. SOUGATA RAY: Which MoS are you talking about? There are two MoS sitting
side by side. ? (Interruptions)

 HON. CHAIRPERSON: Please come to the Bill.

? (Interruptions)

 प्रो.   सौग� राय : सर,            अमिम� शाह जी के साइड बाई साइड �ी� अलिसस्टैंट्स हैं । ?  ? (व्यव*ा�)

   मा��ीय सभापनि� :                   अब आप अप�ी बा� कम्प्लीट कीजिजए । मुझे लग�ा है निक आप अप�ी बा� कह चुके हैं ।

? (व्यव*ा�)

     श्री अजय मिमश्र टे�ी :           आप इ��े सम्मानि�� सदस्य होकर ऐसी बा� कह रहे हैं ।? (व्यव*ा�)

 प्रो.   सौग� राय : सर,  मैं एक-         दो बा�ें कहकर अप�ी बा� समाप्� कर दंूगा । ? (व्यव*ा�)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shrimati Supriya Sule ji.

? (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Now, nothing is going on record. 



? (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Sougata Da, nothing is going on record now. 

? (Interruptions)

 मा��ीय सभापनि� :   सुनिप्रया सुले जी,   आप बोलिलए ।

? (व्यव*ा�)

 मा��ीय सभापनि� :           उ�की कोई चीज़ रिरकॉडI में �हीं जा रही है ।

? (व्यव*ा�)  

 SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you very much, hon. 
Chairperson, Sir. 

 On behalf of the Nationalist Congress Party, I stand here in support of this 
Panchayati Raj Bill. As I support this Bill, there are a few questions which I would 
like to ask the hon. Government. I seek clarifications from the Government. I 
appreciate that the Government is trying to do lot of good things. That is what I 
hear when they speak about Jammu and Kashmir. 

 Hon. Chairperson, Sir, I want to ask pointed questions to this Government. The 
Panchayati Raj was brought in by the late Prime Minister Shri Rajiv Gandhi ji for 
decentralisation of power which is a good thing. Power must be decentralised. But 
the question is this. Today, the people of Jammu and Kashmir demand two things ? 
one is Statehood and another is State Elections. Can they give us a timeline and an 
answer with a date not just something vague because ?n? number of times Shri 
Amit Shah ji had committed to this House, to the nation, and to the people of 
Jammu and Kashmir and Ladakh that they will take elections within the next one 
year?                     एक साल हो चुका है । क्या आप ब�ा सक�े हैं निक आप उ�की स्टेटहुड की निडमांड कब देंगे और

  इलेक्श� कब कराएगंे?      हमें इसकी �ारीख चानिहए । We do not want a vague answer.   आप �ी� मही�े
  के अंदर कराएगंे,              वह भी चलेगा । मुझे प�ा है निक आप �ारीख �हीं दे सक�े हैं,      लेनिक� आप टाइमलाइ� �ो दे

           सक�े हैं । आप इ��ा �ो कर ही सक�े हैं ।

Even Ladakh is demanding a legislature. So, will they give a legislature? They are 
also demanding it. So, what is the plan of this Government? 

 Sir, I want to ask one more question to this Government.   ओबीसी में करेंगे,    यह अच्छी बा�
  है । We all support it. Right now, Maharashtra is going through the most difficult 

issue of reservations.   भले मराठा हो,  *�गर हो,  सिलंगाय� हो,  मुस्थिस्लम हो,    हमारे निवजिजयंटी हो this 



Government is bringing piecemeal reservations.      इसके बाद हम निफर से जम्मू-  कश्मीर एससी-
        एसटी का निबल लेकर बैठ�े वाले हैं । So, what is this Government?s clear stand on SC/ST and 

OBC? It is because they are not doing the same.        महाराष्ट्र में आंदोल� चल रहा है और मराठा, 
*�गर, सिलंगाय�, मुस्थिस्लम, निवजिजयंटी, बाम्टा, टकारी,             रामोशी और सब समाज मांग रहे हैं । इस सरकार का एक

 नि�यम जम्मू-    कश्मीर के लिलए पीस-बाई-              पीस ला�े हैं और महाराष्ट्र में कुछ नि�णIय �हीं हो रहा है । So, why 
does not this Government bring a policy for the entire country?      एक पॉलिलसी देश के लिलए
लाए,   जहां ओबीसी हो, एससी-  एसटी हो,    जो भी आरक्षण दे,          उसके लिलए क्लीयर पूरा सबजैक्ट सब साथ में लाए

                  �ो देश में अचे्छ से चचाI हो सक�ी है और यह आंदोल� कर�े की जरूर� �हीं पड़ेगी । To give OBC 
reservation, there is a condition.              महाराष्ट्र में भी अब लिलदिटगेश� हो रहा है । महाराष्ट्र में जो इ�के साथ

  भुजबल साहब हैं,                 उ�का ओबीसी के लिलए एजिजटेश� चल रहा है । उसमें उन्हों�े दिट्रपल टैस्ट का जो इश्यू है, I 
am sure you are all aware. One is a dedicated commission to examine the 
backwardness, second is to determine the size of the quota and third is that these 
reservations combined with SC/ST quota should not go over fifty per cent.   यह जो

  दिट्रपल टैस्ट है,    इसके बारे में is the Government of Jammu & Kashmir and Ladakh ready 
with all these things?              �हीं �ो हम यहां से पास करके भेज देंगे और निफर कुछ �हीं होगा,   क्योंनिक महाराष्ट्र
 में दो-              ढाई साल से एक इलेक्श� �हीं हुआ है । � पंचाय� का हुआ है,         � जिजला परिरषद का हुआ है और �

      म्युनि�लिसपल कॉप}रेश� का हुआ है । It is because all this is grey area,        कोई कोटI में चला गया है । A 
State like Maharashtra which needs centralisation of power     सेंट्रलाइजेश� ऑफ पावर से

             काम �हीं हो�े हैं । आज �गर सेवक चानिहए । आम आदमी कहां जाए?       जिजला परिरषद का मैम्बर चानिहए । लेनिक�
       महाराष्ट्र में इलेक्श� रुके पड़े हैं । So, we do not want this to happen.    जो महाराष्ट्र में हुआ,  वह जम्मू-
               कश्मीर में � हो । इसलिलए मैं लिसफI सुझाव दे रही हंू और जैसे आप जम्मू-   कश्मीर में करेंगे,    वैसे महाराष्ट्र में
       आपकी दिट्रपल इंज� की सरकार है । �ी�-   �ी� लोग हैं,    दो सौ एमएलए हैं,         निफर भी इलेक्श� �हीं हो रहा है ।

           मेरी आपसे निव��ी है निक आपकी जो दिट्रपल इंज� की सरकार है,       वह इलेक्श� में कुछ करे । It is in the 
larger interest. 

 I seriously request this Government for election date, statehood and a demand for 
this triple test. How are they going to resolve this? We support it but with all these 
clarifications. 

 Thank you.   

    श्री प्र�ापराव जा*व (बुलढाणा):   मा��ीय सभापनि� जी,         मैं अप�ी लिशव से�ा पाटl की �रफ से जम्मू-  कश्मीर
   स्था�ीय नि�काय निवमि*यां (संशो*�) निव*ेयक, 2024         के समथI� में मैं यहां खड़ा हंू ।

 महोदय,            मैं मा��ीय प्र*ा�मंत्री जी को यहां *न्यवाद दंूगा निक अभी �क जम्मू-      कश्मीर स्था�ीय नि�कायों में निपछड़े
                  वगI को प्रनि�नि�मि*त्व �हीं दिदया गया था । हमारे यशस्वी प्र*ा�मंत्री जी की वजह से आज आजादी के 75  साल
   बाद पहली बार जम्मू-              कश्मीर के अन्य निपछड़ा वगI को न्याय उपलब्ध हो�े जा रहा है ।



महोदय,                    अब �क की सरकार �े अन्य निपछड़ा वगI को स्था�ीय नि�कायों में प्रनि�नि�मि*त्व से वंलिच� रखा था । वैसे
              �ो निवपक्षी पार्टिटंयों खासकर कांग्रेस पाटl अन्य निपछड़ा वगI के निह�ों की रक्षा की बड़ी-      बड़ी बा�ें कर�ी है । लेनिक�

                       हकीक� में यह यथाथI से बहु� परे है । इ� लोगों �े गरीबों को गरीब रख�े में और निपछड़े को निपछड़ा रख�े में
           अप�ा फायदा समझा । कांग्रेस �े गरीबी मिमटा�े के बड़े वायदे निकए,          बड़े �ारे लगाए । � गरीबी हटी और �
       निपछड़े वगI को वहां न्याय मिमला ।

महोदय,                    केन्द्र में सबसे लम्बे समय �क सरकार में रह�े वाली कांग्रेस पाटl �े अभी भी ओबीसी की सिचं�ा �हीं
                 की । �त्काली� प्र*ा�मंत्री श्री जवाहर लाल �ेहरू जी �े काका कालेलकर के साथ जो व्यवहार निकया था,  वही

                    व्यवहार बाद में भी हो�ा गया । श्रीम�ी इंदिदरा गां*ी और श्री राजीव गां*ी द्वारा मंडल आयोग । भार� के
   संनिव*ा� के अ�ुचे्छद 340     का पाल� कर�े हुए 29 ज�वरी, 1953       को राष्ट्रपनि� के आदेश द्वारा काका
             कालेलकर की अध्यक्ष�ा में प्रथम निपछड़ा वगI आयोग की स्थाप�ा की गयी थी ।

 हालाँनिक,         �ेहरू जी �े कालेलकर समिमनि� के प्रस्�ावों को अ�ाप-           श�ाप �रीके से कूड़ेदा� में फें क दिदया था । जब
  बीजेपी समर्लिथं� वी.पी.     सरकार कें द्र में स्थानिप� हुई,       उसी समय मंडल आयोग लागू निकया गया,   जिजसका राजीव

                      गां*ी जी �े और कांग्रेस के लोगों �े संसद के अंदर और बाहर दो�ों जगहों पर पुरजोर निवरो* निकया । यह स्पष्ट
         और दुभाIग्यपूणI है निक जब भी कांग्रेस सत्ता में आई,          पाटl की पक्षपा�ी और ओबीसी निवरो*ी मा�लिसक�ा �े उसे

        ओबीसी समुदाय को मजबू� कर�े से रोका ।

  सभापनि� महोदय,                   जब से मा��ीय प्र*ा� मंत्री श्री �रेंद्र मोदी जी के �े�ृत्व में केन्द्र में ए�डीए सरकार सत्ता में
 आई है,             �ब से गरीबों के उत्था� में वृजि� हुई है और सत्ता में एससी,         एसटी और ओबीसी की भागीदारी बqी है ।

                   इस निव*ेयक से जम्मू कश्मीर के स्था�ीय नि�कायों में ओबीसी के लिलए आरक्षण की मांग के अलावा भनिवष्य में
                 सभी स्था�ीय नि�काय चु�ाव जम्मू कश्मीर के मुख्य नि�वाIच� अमि*कारी के बजाय एक राज्य चु�ाव आयोग द्वारा

 आयोजिज� होंगे,                 जिजससे चु�ाव कर�े में राज्य सरकार का हस्�के्षप �हीं होगा और वहां पर नि�ष्पक्ष �रीके से चु�ाव
  होंगे ।

  सभापनि� महोदय,                  हमारे यशस्वी प्र*ा� मंत्री श्री �रेन्द्र मोदी जी के �े�ृत्व में ए�डीए सरकार �े ओबीसी के लिलए
                   बड़े कदम उठाए हैं । राष्ट्रीय निपछड़ा वगI आयोग को संवै*ानि�क दजाI दे�ा मौजूदा सरकार की बड़ी उपलस्पिब्धयों में

     से एक है । संनिव*ा� (123  वां संशो*�)        निव*ेयक ब�ाकर संनिव*ा� में एक �या अ�ुचे्छद 338     बी जोड़ा गया है ।
                     यह निबल संसद में सवIसम्मनि� से पारिर� हो गया है । ए�सीबीसी के पास अब लिसनिवल कोटI की शस्थिक्�यां हैं । इसमें

        लोगों को बुला�ा और शपथ पर उ�की जांच कर�ा,          निकसी दस्�ावेज या सावIजनि�क रिरकॉडI को प्रस्�ु� कर�े की
        आवश्यक�ा �था साक्ष्य प्राप्� कर�ा शामिमल है ।

                  ए�सीबीसी को अब निपछड़ी जानि�यों की स्थिस्थनि� का अध्यय� कर�े का अमि*कार है । यह अमि*कारों के उल्लंघ�
               के संबं* में निवलिशष्ट लिशकाय�ों की भी जांच कर सक�ा है और ऐसे वगC को सामाजिजक-    आर्लिथंक निवकास पर

                   सलाह दे सक�ा है और लिसफारिरशें कर सक�ा है । अब इस आयोग को राष्ट्रीय अ�ुसूलिच� जानि� आयोग या
           राष्ट्रीय अ�ुसूलिच� ज�जानि� आयोग के समा� दजाI मिमल गया है ।

  सभापनि� महोदय,                 मैं आपके साम�े यह बा� रख�ा चाहूंगा निक महाराष्ट्र में अभी ओबीसी का प्रनि�श� बq�ा जा
         रहा है । महाराष्ट्र में मराठा आंदोल� के चल�े 57           लाख लोगों को कु�बी का सर्टिटंनिफकेट दे�े के लिलए उ�के

                       रिरकॉडI में साक्ष्य मिमले हैं । अब उ� लोगों को वहां पर कु�बी सर्टिटंनिफकेट मिमल�े वाला है । बहु� दिद�ों से संसद में
              भी जा�ीय न्याय ज�गण�ा की बा� हो रही है । अगर वहां पर वषI 2026-27      में हो�े वाली ज�गण�ा में

               ओबीसी की भी ज�गण�ा की जाएगी �ो अच्छा होगा । जिज� स्टेट्स में ओबीसी ज्यादा होंगे,    उ� स्टेट्स में



           ओबीसी का आरक्षण बqा दिदया जाएगा और जिज� स्टेट्स में कम होंगे,        उ� स्टेट्स का आरक्षण कम कर दिदया
             जाएगा । इ�की ज�गण�ा कर�े की आवश्यक�ा है । आज महाराष्ट्र में कोली, *�गर,     सिलंगाय� और बहु� सारे
  समाज के अलग-        अलग वगC में आरक्षण के लिलए बहु� बड़े-       बड़े आंदोल� हो रहे हैं ।

             मेरा सरकार से आग्रह है निक निपछड़े वगI का जो आयोग ब�ा है,    उसके माध्यम से कोली, *�गर,   सिलंगाय� और
                     जो भी लोग यह चाह�े हैं निक उ�के समाज की वहां पर ज�गण�ा की जाए और उ�की आयोग के माध्यम से

               जांच करके अगर कोई एसटी में जा सक�ा है �ो उ�को एसटी का आरक्षण मिमल जाए,     कोई एससी में जा सक�ा
                     है �ो उ�को एससी का आरक्षण मिमल जाए । अगर कोई ओबीसी में आ सक�ा है �ो उ�को ओबीसी में आ�े का

    प्राव*ा� हो�ा चानिहए ।

                   केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को नि�दoश दे�े की आवश्यक�ा है और वहां पर आरक्षण के लिलए जो
   आंदोल� चल रहे हैं,           उ�को खत्म कर�े के लिलए और लोगों की जो मांग है,       उसको उलिच� ठहरा�े के लिलए निपछड़ा

                     वगI आयोग के माध्यम से उ� सभी समाजों की जांच की जाए । अगर जांच सही हो �ो उ�को �ुरं� आरक्षण का
    लाभ मिमल�ा चानिहए ।

 सभापनि� महोदय,              इसी के साथ मैं इस निबल का समथI� कर�ा हँू ।

13.00 hrs

   श्री कौशलेन्द्र कुमार (�ालंदा) :  सभापनि� महोदय,  मैं जम्मू-    कश्मीर पंचाय�ी राज अमि*नि�यम, 1989 (1989  का
9), जम्मू-   कश्मीर �गरपालिलका अमि*नि�यम, 2000 (2000  का 20)  और जम्मू-    कश्मीर �गर नि�गम अमि*नि�यम, 
2000 (2000  का 21)            के संशो*� कर�े वाले निव*ेयक का समथI� कर�ा हूं । आज जम्मू-    कश्मीर के लिलए

                        ऐनि�हालिसक दिद� है । मैं इसके लिलए देश के प्र*ा� मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को ब*ाई एवं *न्यवाद दे�ा हूं ।
   आजादी को करीब 75    वषI हो गए हैं,    लेनिक� आज �क जम्मू-        कश्मीर में ओबीसी एवं मनिहलाओं को आरक्षण �हीं

                       दिदया गया था । सरकार यह निबल लाई है । इसके लिलए मैं मंत्री जी को *न्यवाद और ब*ाई दे�े हुए कहूंगा निक
    ओबीसी के लिलए जो नि�यम,            जिजस �रह से निबहार के पंचाय�ी राज एवं �गरपालिलका में लागू हैं,    उसी व्यवस्था में
  मनिहलाओं को 33              प्रनि�श� का आरक्षण दे�े का प्राव*ा� है । मेरा अ�ुरो* था निक इसे 50    प्रनि�श� कर�ा चानिहए

   । जो मनिहलाएं शोनिष�,      पीनिड़� और ओबीसी वगI में हैं,          उ�को यह लाभ मिमल�ा है । नि�क्षि�� रूप से जम्मू-  कश्मीर
             के लोगों को भी लाभ मिमलेगा और निवकास में चार चांद लगेंगे ।

             आज मैं सरकार को ब*ाई दे�ा हंू निक मनिहलाओं के लिलए जो 33     प्रनि�श� आरक्षण लाया गया है,   इसको निबहार
                        की ही �जI पर और आगे बqा�े की आवश्यक�ा थी । जिजस �रह से देश में मनिहला आयोग है । वहां भी राज्य में

   मनिहला आयोग ब��ा चानिहए,                जिजससे मनिहलाओं को लाभ हो । हमारे देश में जिजस �रह से निपछड़ा आयोग ब�ा है,
    वहां भी निपछड़ा आयोग हो,                 �ो नि�क्षि�� रूप से ओबीसी वाले लोगों को इसका लाभ मिमलेगा । मैं समझ�ा हंू निक
 आज जम्मू-                  कश्मीर के लिलए ऐनि�हालिसक दिद� है । इस ऐनि�हालिसक दिद� के लिलए मैं सरकार को ब*ाई और *न्यवाद

 दे�े हुए,          इस निबल का समथI� कर�ा हूं ।

   श्री रमेश निब*ूड़ी (  दक्षिक्षण दिदल्ली) :   मा��ीय सभापनि� जी,  आज जम्मू-        कश्मीर के पंचाय�ों में नि�काय चु�ाव में
          ओबीसी समाज के लोगों के लिलए आरक्षण निबल लाया गया है,          इसके लिलए मैं मा��ीय गृह मंत्री अमिम� शाह जी

               को *न्यवाद दे�ा हूं । हमारे देश के प्र*ा� मंत्री मा��ीय मोदी जी �े वषI 2014     में ही कहा था ? ?  सबका साथ-
 सबका निवकास?        । उसी प�नि� के �ह� जिज�की जिज��ी भागीदार,       उ�को उ��ी निहस्सेदारी मिमल�ी चानिहए ।



सर,                    इसी को लोक�ंत्र कह�े हैं । इसी लोक�ंत्र की बा� को आगे बqा�े हुए मैं कह�ा चाह�ा हूं निक जम्मू-  कश्मीर
        में उस समाज के डेq करोड़ लोग रह�े थे,             जहां केवल �ी� परिरवार आमि*पत्य जमाए बैठे थे । �ी� परिरवारों की

             बपौ�ी के कारण वे गुलामी की मा�लिसक�ा से जीव� जी रहे थे ।

सर,        मेरे अ�ुसार ऐसा लग�ा है निक अ�ुचे्छद 370            के हट�े से पहले एससी समाज को वोट डाल�े का भी
 अमि*कार जम्मू-    कश्मीर में �हीं था,                जो इसी देश के �ागरिरक हैं । इ�को योगेन्द्र मंडल की बा� याद कर�ी चानिहए

   । जब वषI 1947      में देश का पार्टिटंश� हुआ था,             �ो वे जिजन्ना के साथ गए थे और उस समय पानिकस्�ा� में निहन्दुओं
  की आबादी 23  प्रनि�श� थी,        जो आज घटकर डेq प्रनि�श� रह गई          है । उसके पीछे उस समाज को उ�के

                 अमि*कारों से वंलिच� रख�ा केवल देश को बपौ�ी समझ कर राज कर�े की मा�लिसक�ा थी । आज जम्मू-  कश्मीर
   की जो जम्हूरिरय� है,                उ�की मेहरबा�ी पर जी�े को मजबूर हुआ कर�ी थी । मैं उससे संबंमि*� कुछ आंकड़े

       आपके साम�े रख�ा चाह�ा हंू । वषI 2019  में जम्मू-    कश्मीर में अ�ुचे्छद 370       हटी । मसूदी साहब यहां बैठे हैं, 
                     अगर वे सु�ेंगे �ो बदिqया रहेगा । उन्हों�े बड़े अचे्छ शब्द कहे थे । वे अप�ी बा� को कंट्रानिडक्ट कर रहे थे,  जो
     उ�को सूट कर�ी थी ।

सर,       निपछले पांच सालों में वहां पर 58     प्रोजेक्ट्स लागू निकए गए हैं,   जिज�में से 32        प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं । वषI
2019   से वषI 2024     के बीच में वहां 5,300            करोड़ रुपए खचI हुए । आज वर्ल्डI का हाइस्ट रेल नि�ज जम्मू-

                      कश्मीर में ब�ा है और वह मोदी जी के �े�ृत्व में ब�ा है । एलिशया का लाँगेस्ट रोड ट�ल अगर कहीं ब�ा है,  �ो
   वह उ*मपुर में जम्मू-       कश्मीर के अंदर ब�ा है । जम्मू-    कश्मीर हमारा लिसरमौर है,       हमारा �ाज है और हमारे भार�
   की पहचा� रही है,     जिजसकी खूबसूर�ी को निपछले 50       सालों में वोट के कारण एक खा�दा�,    एक परिरवार के द्वारा

            बबाIद कर�े का काम निकया गया है । यह �ी� परिरवारों का पाल�-         पोषण करके उ�के साथ मिमल कर निकया गया
    है । अगर मैं हाईवे,    रोड की बा� करंू,       �ो प्र*ा�मंत्री ग्राम सड़क योज�ा से 17,601    निकलोमीटर सड़कें ब�ी हैं, 

 जिज�में 2,074         जगहों को क�ेस्थिक्टनिवटी दी गई है । वषI 2021-22  में जम्मू-        कश्मीर में देश में सबसे ज्यादा सड़क
      ब�ा�े का रिरकॉडI ब�ा है । जम्मू-   कश्मीर में 6,450    निकलोमीटर सड़क ब�ी है,       जो शायद निकसी अन्य राज्य में

            कहीं �हीं ब�ी है । अभी सौग� राय जी चले गए हैं ।        जम्मू कश्मीर में निपछले पांच साल में 170    �ए नि�ज ब��े
                 का काम हुआ है । �ई बनि�हाल और एडं चे�ा�ी ट�ल ब�ा�े का काम हुआ है । उ*मपुर-श्री�गर-   बारामूला का

272       निकलोमीटर का लास्ट फेज चल रहा है,        वह कम्पलीट हो�े जा रहा है । ए�एच-48     हाइवे का लास्ट फेज चल
 रहा है,   जो निक 6     फेज में बांटा गया था,              जिजसके चार फेज कम्पलीट हो चुके हैं । ग्री� फीर्ल्ड हाइवे का काम

     दिदल्ली से वैष्णो देवी �क 670   निकलोमीटर का 37,524           करोड़ रुपये की लाग� से हुआ है । अमर�ाथ का 210 
  निकलोमीटर का 5300                करोड़ रुपये की लाग� से एक रोड ब�ा है । जम्मू श्री�गर हाइवे का काम 3127  करोड़

        रुपये की लाग� से हुआ है । पहले 8-10    घंटे लगा कर�े थे,   लेनिक� अब 4  से 5    घंटे लग�े हैं ।

      अगर मैं एजुकेश� की बा� करंू,      जिज� युवाओं के हाथ में 500          या हजार रुपये पकड़ा कर पत्थर फें क�े के लिलए
     स्कूलों में लिशक्षा दी जा�ी थी,                 अलगाववाद को बqावा दिदया जा�ा था । अगर देश के निकसी छोटे से यूटी में दो

   एम्स कहीं ब�े हैं,          �ो हमारे देश के प्र*ा� मंत्री मोदी साहब �े जम्मू-          कश्मीर में ब�ा�े का काम निकया है । कश्मीर
      के लोगों के बच्चे डॉक्टर ब� सकें ,   उ�के लिलए 7  मेनिडकल कॉलेजेज, 28  �र्सिंसंग कॉलेजेज,    दो कैं सर के

इंस्टीट्यूट्स, 50   �ए निडग्री कॉलेजेज, आईआईटी,           आईआईएम कॉलेज चालू कर दिदए गए हैं । वहां से इंटर�ेश�ल
        फ्लाइट चालू हो गई है । वहां पर जी-20  के दो-   दो कायIक्रम हुए,  जहां जम्मू-        कश्मीर में लाल चौक के ऊपर क्या
   कहा�ी कही जा�ी थी,                 वह निकसी से लिछपी हुई �हीं है । इसके आगे मैं आ�ा चाह�ा हूं निक अ�ुचे्छद 370  हट�े

 के बाद, जम्मू-       कश्मीर में डेq करोड़ की आबादी है,   एक करोड़ 80    लाख पयIटक निपछले 3       साल में वहां गए हैं ।



                     वहां के लोगों को रोजगार दिदया है और वहां के लोग अच्छा जीव� जी रहे हैं । पीएम आवास योज�ा में 50 
   हजार गरीब लोगों को,    जो आज़ादी के 50     साल के बाद भी जम्मू-       कश्मीर में कच्चे घरों में रह�े थे, 50  हजार
          लोगों को पक्के मका� दे�े का काम निकया है ।

  सभापनि� महोदय,   मैं आपके साम�े, जम्मू-कश्मीर,           देश और अपोजिजश� के लोगों के साम�े यह बा� रख�ा
    चाह�ा हंू निक जहां 30         साल से लिस�ेमा और लिथयेटर बंद पड़े हुए थे,          आज सौ से ज्यादा शोज वहां चलाए जा�े हैं

         । वहां लोग निफल्म देख रहे हैं । सुनिप्रया जी,         केजरीवाल की बह� लग�ी हैं । पत्थर फें क�ी है,     भाग जा�ी है ।
       अगर वह यहां हो�ी �ो मैं उ�को ब�ा�ा,     मसूदी साहब सु� रहे हैं,         दादा साहब आप भी सु� लीजिजए । वषI 2004

 से 2014   के बीच 7217   अटैक हुए थे,              जब कांगे्रस और मसूदी साहब आप लोगों की सरकारें चला कर�ी थीं ।
       लास्ट दस साल में टेररिरस्ट्स के केवल 2000        अटैक हुए हैं । अगर टेररिरज्म में 70      परसेंट का रिरडक्श� हुआ है

                        �ो वह मोदी जी के �े�ृत्व में अमिम� शाह जी की सोच के कारण हुआ है । वहां लॉ एडं ऑडIर लागू कर�े के
            कारण हुआ है । अगर मैं लिसक्योरिरटी परसो�ेल की बा� करंू �ो 30    जवा� शहीद हो गए, 20    जवा� शहीद हो

   गए । वषI 2004  से 2014   के बीच 2800    जवा� मारे गए थे,    दस साल में 30    की निग��ी गाकर 2800  जवा�
  मारे गए थे,       क्योंनिक जो बच्चा दस साल का था,   वह अब 20     साल का हो गया है,      वह �ो यही समझेगा निक 30 
      लोग मर रहे हैं । लेनिक� 2800                लोग निपछले दस साल में मारे गए थे । निपछले दस साल के अंदर लिसनिवलिलय�
    फोसI के सहारे लगा कर,     यह �हीं हो�ा चानिहए था,    यह शमI�ाक है ।? (व्यव*ा�)

सर,                मुझे दो मिम�ट का समय और दे दीजिजए । कुछ लोगों को यह जा�कारी रह�ी चानिहए,     ये लोग अप�े ट्निवटर
 हैंडल से,    कहीं से बोल�े होंगे,                देश गुमराह हो�ा है निक मोदी जी के �े�ृत्व में देश में क्या हो रहा है?  वषI 2010  में
    पत्थर मार�े की घट�ाएं 2654    थीं और अ�ुचे्छद 370       हट�े के बाद पत्थर मार�े की 4      घट�ाएं हुई हैं । मूसदी
   साहब चार हुई हैं,      वह �ुम्हारे चेले कहां चले गए,         आप उ�से पूलिछये । दस साल के अंदर 6235  लोगों की, 

          लिसटीजन्स ऑफ वैली की मृत्यु हुई थी । अब वषI 2023          में एक भी ऐसी लिसनिवलिलय� की मृत्यु आ�ंकवादिदयों के
      द्वारा �हीं हुई है । वषI 2014     से पहले घुसपैठ की 489   कोलिशशें हुई थीं,   अब कुल 48       हो गई हैं । वह भी *ीर-े
        *ीरे कम हो रही हैं । बॉडIर से गोड्रिवंदपुरी, कालकाजी, दिदल्ली, नि�जामुद्दी�,         बम्बई में बम ब्लास्ट हो�े थे । आप
  वहां से आ�ंकवादी,      घुसपैदिठयों को परमिमट दिदया कर�े थे,      उ�के परमिमट बंद हो गए हैं,     आप कांग्रेस के सहयोग से

                         जो परिरमट दे�े थे । बम ब्लास्ट कर�े वाले ड्रिहंदुस्�ा� में आ�े बंद हो गए हैं और आज एक भी केस �हीं है । अब
   �क ए�आईए के द्वारा,       क्योंनिक वह �ो सब इ�के रिरस्�ेदार थे,    इ�के चाह�े वाले थे,     इ�की शह पर चल�े थे, 

       ए�आईए के द्वारा दस साल में केवल 229        लोग निगरफ्�ार हुए थे । क्या रिरश्�ेदारी थी,      मैं इ�से पूछ�ा चाह�ा हंू ।
   उ�की स्टेट में 150            संपक्षित्तयां काबू की गई हैं और आ�ंकवादी प्रवृक्षित्त के लोगों के 134    बैंक एकाउंट्स से 100 
                  करोड़ रुपये जब्� निकए गए हैं । आज ओबीसी के रिरजवoश� के लिलए जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है,    मैं देश के गृह

 मंत्री जी,             मा��ीय मोदी जी का इस बा� के लिलए आभार व्यक्� कर�ा हंू ।

          मैं एक मिम�ट में अप�ी बा� समाप्� करँूगा । ?  सबका साथ,  सबका निवकास?         के रूप में मोदी जी �े उच्च वगI के
  लोगों को 10        प्रनि�श� आरक्षण दिदया है । इन्हों�े निपछले 10       साल में प्रचार निकया निक ये एससी,   एसटी रिरज़वoश�
  खत्म कर देंगे,               लेनिक� उ�को छेड़े बगैर प्र*ा�मंत्री जी �े गरीब उच्च वगI के लोगों को भी 10   प्रनि�श� आरक्षण
   दिदया है ।

     वहाँ थडI लाजoस्ट पॉपुलेश� गुजIर-            बक्करवाल है । उ�के पास एसटी का आरक्षण है । वे पqे-     लिलखे लोग �हीं हैं ।
                   अब वे ऊपर आ�े लगे हैं । आज उ�को बीडीसी और डीडीसी के अन्दर मेम्बर ब��े का मौका मिमला है,  �ो मसूदी

साहब,     उ�को यह मौका अ�ुचे्छद 370                 हट�े के बाद मिमला है । हर निडस्टिस्ट्रक्ट के अन्दर वे मेम्बर हैं । आज से



                   पहले आप�े उ�को आरक्षण देकर कभी बराबरी का हक �हीं दिदया था । आप उस राज्य को अप�ी बपौ�ी
         समझकर उ�से �ौकर की �रह व्यवहार करके काम करवा�े थे,          उ�का शोषण निकया कर�े थे । अभी जो एसटी

     का आरक्षण दिदया जा रहा है,     पहानिड़यों को आरक्षण मिमल�ा चानिहए,          हम उसका निवरो* �हीं कर�े हैं । मेरा एक
        सुझाव है निक उ�के आरक्षण में कटौ�ी निकये बगैर,     चूंनिक उ�में एजुकेश� �हीं है,      लिशड्युर्ल्ड कास्ट्स में भी जिज�
    जानि�यों में एजुकेश� �हीं है,              उ�को उसका आरक्षण �हीं मिमल पाया था । केवल कुछ ही वगC के लोग,  जो पqे-

   लिलखे हुआ कर�े थे,             वे इसका लाभ ले पाये थे । पहाड़ी लोगों को आरक्षण दिदया जाए,  लेनिक� गुजIर-  बक्करवाल
    के आरक्षण को छेड़े बगैर,                उसे निवस्�ृ� करके आरक्षण दे�े की व्यवस्था की जाए । मैं यह नि�वेद� कर�े हुए

       अप�ी वाणी को निवराम दे�ा हूँ ।

  आपका बहु�-   बहु� *न्यवाद ।

 DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Thank you very much, Sir, for 
giving me an opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws 
(Amendment) Bill, 2024.

 Sir, I think India is probably the only country where people are discriminated from 
their birth itself. For several centuries, people have been discriminated on this 
ground. You can say that this particular community is not going to ever grow in life.
They were oppressed to such an extent that we had the horrible crime of 
untouchability being practised in this country. It took several great leaders to be 
able to bring in a law against untouchability. Baba Sahab Ambedkar brought in a 
law where he said that untouchability is a crime, and it should not be practised.

 But we have to acknowledge that despite this law the practice of untouchability is 
still in vogue in several parts of India. I think the appropriate way to bring that 
down is to empower those people through reservation. But we have reservations 
only in elected bodies like Parliament, State Legislative Assemblies and local bodies.
We are trying to empower those people who have been oppressed for several 
centuries. Rajiv Gandhi was the leader who wanted to decentralize the power and 
give it to the local bodies, and for this he introduced the panchayati raj system. 

 Sir, this Government is talking about the local bodies in Jammu and Kashmir where
they want to empower OBCs. I commend this Government for that. It is a very 
great move. But the problem is that for several hundreds of years these people 
have been put down and now for 75 years only we have this policy of reservation 
through which we encourage the downtrodden people to grow up in life. 

But we do not have a clue about what has happened with this reservation policy. 
For 75 years, we have been giving reservations to several communities. If you look 
at OBCs, it is not just two or three communities. There are hundreds of 



communities which fall within that OBC category. Unless we have caste-based 
census, we will not be able to understand the effects of reservation and find out 
which communities have benefited and developed out of this, and which particular 
communities are still being oppressed. We have to find out such communities 
which have not been benefited so far so that they can be brought up in the society. 

 Sir, if you want to recollect, Tamil Nadu is the first State to have the highest 
number of reservations. We have 69 per cent reservation, and we feel that 
proportionate reservation is necessary. We have to first identify what all the 
communities are. When the Government says that this reservation is for OBCs, I 
feel that we should also have reservation for several communities within OBCs 
itself. 

 The Government of India has a creamy layer concept. They say that if a person of 
one generation has grown or graduated, his son is not eligible for these benefits. 
The Government should understand that these communities have been oppressed 
for hundreds, if not thousands, of years. But they are saying that if one particular 
family has got the benefits of reservation, these benefits should not be given to the
next generation of that family. So, I would suggest that this Government, which has
brought in the concept of creamy layer, should say that those who are not from the
creamy layer would be given the first preference, and that reservation quota 
should be reserved for those people even if they are from the creamy layer, and it 
would be provided to them. 

 Sir, I also want to say that in the Railway recruitment, in order to overcome the 
reservation policy, they have gone for two examinations.

HON. CHAIRPERSON: You speak on the Bill. 

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Sir, these are the points which are being raised 
regarding this. 

 The Government was talking about empowering OBCs. If they really want to have 
reservation happening in respect of OBCs to the people who deserve it, we need to 
have a caste-based census. 

 In 2019, when Article 370 was abrogated, we opposed it not because Jammu and 
Kashmir should be treated separately; we felt that India is more of a continent 
where we have several regions speaking different languages and we have our own 
cultural identities. It is great to say that we are one nation. We are all part of the 



nation. If you talk about Tamil Nadu, we will say that we are Tamils first and Indians
next. But if you come within Tamil Nadu and go to Madurai, the Madurai person 
will say that ?I am a Madurai person first and then only a Tamil?. So, these are 
certain identities which we are living with and that identity should be respected. 

 When we oppose the abrogation of Article 370, we are saying that each and every 
State in this country, be it UP, be it Tamil Nadu, be it Kerala, we should have our 
freedom and independence to run our States the way we want to. You cannot say 
that we can have one concept of one nation and that every State in this country 
should be following that concept. 

 Sir, I would like to end by saying that first, you give back Jammu and Kashmir the 
statehood and then, let the people over there decide about this.

As a country, what you could probably do is to have a caste-based census. If a State
Government does it, it is only called a survey - Bihar has done it and it is only called 
a survey - and it will not be officially acknowledged. So, I would like to ask this 
Government whether a caste-based census is on their agenda or not.

 Thank you very much.

 मा��ीय सभापनि� :     श्री अरड्रिवंद सावं� जी ?    उपस्थिस्थ� �हीं ।

     श्रीम�ी �वनि�� रनिव राणा ।

   कृपा करके दो-        दो मिम�ट में अप�ी बा� पूरी कीजिजए ।  

     श्रीम�ी �वनि�� रनिव राणा (अमराव�ी): सर,                 दो मिम�ट भी बहु� हैं । हम �ो सं�ोष रख�े वाले लोगों में से हैं ।

 महोदय,   मैं आपका बहु�-        बहु� *न्यवाद कर�ी हूँ निक आप�े मुझे जम्मू-     कश्मीर पंचाय�ी राज अमि*नि�यम
  अमेंडमेंट निबल 2024        पर बोल�े का अवसर दिदया है ।

 सर,       अभी हमारे काफी मा��ीय सदस्यों �े अप�ी-            अप�ी बा� रखी है । हर बा� पर निवरो* कर�ा अपोजिजश�
    की आद� है । जम्मू-                   कश्मीर की परिरस्थिस्थनि� इस देश के लोगों �े निपछले कई वषC से देखी है । जब हम निपछली
                         बार वहाँ पर गए थे �ो लोगों �े पूछा था निक आप निहन्दुस्�ा� से हैं और अब जब मैं हाल ही में जाकर आयी हँू �ो
     लोग कह�े हैं निक *ारा 370   हटाकर हम जम्मू-             कश्मीरिरय� लोगों को जो न्याय दे�े का काम मोदी जी �े और

     अमिम� शाह जी �े निकया है,        वह हमारे लिलए बहु� ज्यादा अहमिमय� रख�ा है,        �हीं �ो आज �क जिज��े भी लोग
जम्मू-      कश्मीर पर राज कर रहे थे,         वे अप�े परिरवारों के लिलए काम कर रहे थे,        � निक कश्मीरिरयों के लिलए काम कर

       रहे थे । आज सरकार जो अमेंडमेंट जम्मू-      कश्मीर के लिलए ला रही है,   वहाँ पर जी-20      के माध्यम से जो निवकास
 हो�ा था,     जो माकo ट हो�ी चानिहए थी,     जो निवजिजटसI लोगों के लिलए,      जो टूर कर�े वाले लोग हैं,    उ�के लिलए जो

   सुनिव*ाएं हो�ी चानिहए थीं,          वहाँ पर ए टू जेड जो काम हो�ा चानिहए था,         वह काम आज बहु� अच्छी �रह से हो
  रहा है ।



     यह हमारी बा� �हीं है,     हम महाराष्ट्र में रह�े हैं,               जब हम वहाँ जा�े हैं और लोकल लोगों से बा� कर�े हैं �ो हमें
                     प�ा चल�ा है निक उ�की भाव�ाएं हमारे प्रनि� क्या हैं । उ�से बा� कर�े पर हमें प�ा चल�ा है निक *ारा 370 
       हट�े के बाद जो काम हो�ा चानिहए था,                उस पर निकस �रीके से काम हुआ है । बेरोजगारी पर क्या काम हो रहा

है,    जो ग्राउंडेड लोग हैं,    जो एजुकेटेड लोग हैं,    जो अ�एजुकेटेड लोग हैं,         जब हम�े उ�से बा� की �ो उ�का यही
                     एक ही शब्द कह�ा था । ये अपोजिजश� के लोग हैं । हमारे काका �े कहा निक जो जिजस हाल� में है,  उसे जम्मू-

                       कश्मीर में रह�े दो । अगर उसी हाल� में उसे छोड़ दिदया �ो यह सरकार आप जैसी �हीं हो जाएगी । मोदी जी
                      का कह�ा है निक हम अप�े कामों पर निवश्वास रखकर लोगों को न्याय दे�े के लिलए काम कर�े हैं और वही न्याय

जम्मू-                   कश्मीर में दिदखाई दे रहा है । जब आप ग्राउंड लेवल पर जाकर आम लोगों से बा� कर�े हैं,    हर निबल का
                    अमेंडमेंट हो�े के बाद उ�में एक निवश्वास जाग�ा है निक आ�े वाले समय में हमारे बच्चों को रोजगार मिमलेगा ।

 हमारे जम्मू-     कश्मीर के लोग आगे बढें ,                इसके लिलए काम हो रहा है । मुझे लग�ा है निक निवरोमि*यों को निवरो* का
                      चश्मा पह��ा कम कर दे�ा चानिहए या हटा दे�ा चानिहए । निवपक्ष को लिसफI निवरो* ही कर�ा है । अमिम� शाह जी

           यदिद कोई निबल लेकर आ�े हैं �ो मुझे लग�ा है निक जम्मू-          कश्मीर को आगे बqा�े के लिलए ला�े हैं । जम्मू-  कश्मीर
       हमारे देश का अक्षिभन्न अंग है । निवपक्ष,        जो निवरो* कर�े का चश्मा पह�कर बैठे हैं,       इ�से हमारी निव��ी है निक देश

   को आगे बqा�ा है,           �ो इन्हों�े अप�ी आंखों में निवपक्ष का जो चश्मा पह�ा है,   वह हटाकर जम्मू-   कश्मीर और
                 कश्मीरिरय� को मदद कर�े का काम इ� लोगों की �रफ से भी हो�ा चानिहए । जैसी आंखें रहेंगी,    वैसे ही जग

        दिदखाई देगा । इ�की आंखों में यदिद दोष होगा,              �ो इन्हें निकसी भी अमेंडमेंट में और निकसी भी निबल में कहीं भी
     सु*ार �हीं दिदखाई देगा ।

 सभापनि� जी,              जिजस �रह से अमिम� शाह जी के मंत्रालय के सभी मंत्री यहां बैठे हैं,  वे एक-   एक अमेंडमेंट जम्मू-
                        कश्मीर के फायदे के लिलए लाए हैं । यह निबल वहां के लोगों के लिलए है � निक स्वयं इ�के या इ�के परिरवार के लिलए

है,                  इसलिलए मुझे लग�ा है निक हम सभी लोग निबल के साथ हैं और सपोटI कर�े हैं निक जम्मू-     कश्मीर को भी देश के
            दूसरे निहस्सों की �रह प्रगनि� कर�ी चानिहए । आ�े वाले समय में जम्मू-         कश्मीर भी हमारे देश का सबसे बड़ा के्षत्र
 ब��ा चानिहए,                इसके लिलए मैं आप सभी का दिदल से बहु� अक्षिभ�ंद� कर�ी हंू । *न्यवाद ।  

 SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, thank you very much for giving me 
this chance to take part in the discussion on the Jammu and Kashmir Local Bodies 
Laws (Amendment) Bill, 2024.

 In principle, I agree and support the Bill in providing reservation to Other 
Backward Classes. In principle, we fully agree with it. The Bill is introduced and 
piloted in this House by virtue of Article 243D, clause 6 of the Constitution of India. 
Technically, there is no wrong in piloting the Bill, in introducing the Bill. We have no
apprehension and we have no reservation on this. But if you examine Article 243D, 
clause 6 of the Constitution of India, it says: ?Nothing in this Part shall prevent the 
Legislature of a State from making any provision for reservation of seats in any 
Panchayat or offices of Chairpersons in the Panchayats at any level in favour of 
backward class of citizens.?



The spirit of the Constitution talks about the Legislature of a State. Yes, technically, 
you are correct. Since the Legislature is dissolved and since it has become a Union 
Territory, the Parliament is having ample and absolute authority to make laws for 
the Union Territories. But the spirit of the legislation is entirely different. It has to 
be by the State Legislature. The State Legislature is the will of the people of the 
particular State. 

That is why at the time of repeal of Article 370, the hon. Home Minister has assured
this House that Statehood will be brought back to the State of Jammu and Kashmir 
at the earliest, within one year. What has happened subsequent to the repeal of 
Article 370 or dividing the State of Jammu and Kashmir into two Union Territories? 
It has never happened in the history of independent India. This is the first time in 
Indian history a State is being divided into two Union Territories.

 A State might have been divided into different States but this is the first time in the
constitutional history and the history of independent India that a State is divided 
into two Union Territories against the wishes of the people of Jammu and Kashmir. 
So far, no election is held.

The Statehood has not been brought back. In such as situation, you are coming 
with these laws. It is a law which is providing reservation to Other Backward 
Classes of the people in the State of Jammu and Kashmir. It is not fair on the part of
the Parliament to make a law. Let the Statehood be brought back and the Assembly
be reinstated so that the Assembly can very well provide the reservation to the 
people belonging to the Other Backward Classes in the State of Jammu and 
Kashmir.

 Sir, at this juncture, I would like to say one more thing. Technically it is fully okay 
but principally it is not fair on the part of the Government in coming with such a 
Bill. We have to remember the 73rd and 74th constitutional amendments. During the
time of the then Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, this had been piloted and
passed. At the time of Shri Rajiv Gandhi, once it was tried and failed. This is a 
revolutionary change which took place in the country regarding decentralisation of 
powers, empowering the local bodies. Definitely, Jammu and Kashmir?s local 
bodies have to be empowered. Election has to be held. Reservation has to be 
provided. But at the same time, the assurances made by the hon. Home Minister in 
this august House have to be completed at the earliest. Also, as rightly said by 
Supriya Sule ji, when will the Statehood be brought back or the election will be 



held? Kindly give an assurance to this august House so that the people will be 
satisfied with that.

 With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.  

 SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): Namaskar Sir. Actually, there are only 
three Union Territories with Assemblies, namely Puducherry, Delhi and Jammu and 
Kashmir. The nature of two Assemblies, particularly Puducherry and Jammu and 
Kashmir are the same. I want to express my problems in Puducherry while 
comparing it with Jammu and Kashmir. 

There is no Finance Commission and devolution of funds to the local bodies. It is 
not attached with the Central Finance Commission also. My humble suggestion is 
that the Finance Commission should be constituted for the Union Territory of 
Jammu and Kashmir and then only the local bodies will get funds. Otherwise, there 
is no meaning of local bodies. We have the same experience in Puducherry. The 
local bodies cannot function without funds. There is also no devolution of powers. 
This is the problem of the Union Territory.

There is no constitutional commitment for the Finance Commission for the Union 
Territories. It is not a statutory body. So, I would humbly request the Home 
Minister to constitute the State Finance Commission, and then only the local bodies
will get the fund. The devolution of powers to the local bodies concerned should be
done by the State Government, particularly by the Union Territories. It has not 
taken place because the Union Territory is controlled by the Lieutenant Governor 
and the Lieutenant Governor will not delegate powers to the local bodies. So, the 
Lieutenant Governor should delegate all the powers concerned to the local bodies 
and then only the functioning of the local bodies will take place.

In Puducherry, the local body leaders only have the social status, and there is no 
commitment for them. This is a major problem for the local bodies in the Union 
Territories. Thank you, Sir.  

    श्री सु�ील कुमार (  वाल्मीनिक �गर):  सभापनि� महोदय,       जम्मू और कश्मीर स्था�ीय नि�काय निवमि*यां (संशो*�) 
निव*ेयक, 2024,      जम्मू और कश्मीर पंचाय�ी राज अमि*नि�यम, 1989;     जम्मू और कश्मीर �गरपालिलका
अमि*नि�यम, 2000;       और जम्मू और कश्मीर �गर नि�गम अमि*नि�यम, 2000       के कुछ प्राव*ा�ों को संनिव*ा� के

                   प्राव*ा�ों के साथ सुसंग� रूप से संशोमि*� कर�े का प्रयास कर�ा है । निव*ेयक जम्मू और कश्मीर में स्था�ीय
            नि�कायों में अन्य निपछड़ा वगI को आरक्षण प्रदा� कर�े का प्राव*ा� कर�ा है,       जो स्वाग�योग्य है । इससे निपछड़ा

      समाज को उसका अमि*कार प्राप्� होगा ।



              निव*ेयक में यह कहा गया है निक भनिवष्य में सभी स्था�ीय नि�काय चु�ाव जम्मू-     कश्मीर के मुख्य नि�वाIच�
                अमि*कारी के बजाय एक राज्य चु�ाव आयोग द्वारा आयोजिज� निकए जाएगंे जिजसमें एक राज्य चु�ाव आयुक्� होगा

        । यह केन्द्र सरकार की एक अच्छी पहल है,            जिजसका हम स्वाग� कर�े हैं । इससे स्था�ीय नि�कायों का चु�ाव
    सुलभ एवं नि�ष्पक्ष होगा ।

                    निव*ेयक में यह कहा गया है निक राज्य चु�ाव आयुक्� को उच्च न्यायालय के न्याया*ीश के समा� �रीके और
                   समा� आ*ारों के अलावा उ�के कायाIलय से �हीं हटाया जाएगा और राज्य चु�ाव आयुक्� की सेवा की श�C में
                  उ�के कायIकाल के बाद उ�के लिलए अनिह�कर बदलाव �हीं निकया जाएगा । हम कह सक�े हैं निक इससे जम्मू-
             कश्मीर का चु�ाव नि�ष्पक्ष होगा और यह राज्य के निह� में है ।

महोदय,              अप�ी पाटl की ओर से मैं इस निबल का समथI� कर�ा हंू । बहु�-   बहु� *न्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhartruhari Mahtab -- Not present.

 Shri Adhir Ranjan Chowdhury.  

 SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, in the wake of the 
passage of Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 in Parliament 
last year, it necessitated introduction of the OBC reservation. So, I think that as a 
natural corollary of the passage of the Bill, it is quite necessary to pass this Bill. So, I
do not have any opposition to this Bill in principle. There is no question of it. But I 
must suggest to peep into the time and space dimension of this legislative 
document. 

 Sir, Panchayat institutions in Jammu and Kashmir have already been suspended 
now because                   �ौ ज�वरी �क इ�की आयु थी । �ौ ज�वरी के बाद जम्मू कश्मीर में पंचाय� और �हीं बची हैं
 । सर,                      हाला� ऐसे हो गए हैं निक पांच सालों से वहां कोई इलेस्थिक्टड गवम�ट �हीं है । खास कर जम्मू कश्मीर में

  निपछले वषI 2014                   के बाद से आज �क कोई इलेक्श� भी �हीं हुआ है । म�लब एक �रफ निव*ा� सभा के
चु�ाव,        दूसरी �रफ पंचाय� और म्यूनि�लिसपल बॉडीज़ के चु�ाव,  सभी चु�ाव, have remained in 
suspended animation.

    आप�े जब आर्टिटंकल 370  हटायी थी,    आपका यह मकसद था,         आपके कह�े के मु�ानिबक निक हम जम्मू कश्मीर
         में लोक�ंत्र को और �ाक� दे�े के लिलए आर्टिटंकल 370             हटा रहे हैं । आप खुद ही देखिखए निक आप�े वहां पर

                      लोक�ंत्र को कैसे �ाक�वर निकया है निक वहां कोई चु�ाव ही �हीं हो�े हैं और निब�ा चु�ाव के पंचाय�ें चल�ी हैं ।
                  आप उ�को एक्सटेंश� दे सक�े थे । मा� लीजिजए निक मोदी जी �े कल को कह दिदया निक 100    दिद� के बाद

    चु�ावों के ��ीजे आ जाएगंे,           म�लब �यी सरकार के गठ� हो�े के पहले चु�ाव हो�ा चानिहए,   लेनिक� जम्मू
              कश्मीर में क्यों पहले चु�ाव �हीं करा कर आप इस �रह का निबल ला�े हैं?        यह मेरा सबसे बड़ा सवाल है ।

  दूसरी बा�,    ये सब जा��े हैं,     हमारे �े�ा राहुल गां*ी जी,            जिजन्हों�े स्पष्ट �रीके से यह वादा निकया है निक वे कास्ट
   सेंसस कराएगंे और 50      पस�ट रिरज़वoश� का जो मुद्दा है,           उसको हटाएगंे । मोदी जी और यह सरकार ओबीसी की

  बा� कर�े हैं,                     लेनिक� जब हम कास्ट सेंसस की मांग कर�े हैं �ो मोदी जी खुद कह�े हैं निक हमारी कोई कास्ट ही



       �हीं है । ये चार कास्ट उन्हों�े ब�ाए,               लेनिक� बाकी कोई कास्ट �हीं है । हमारी मांग है निक यह कास्ट सेंसस
                     करा�ा चानिहए । हम चाह�े हैं निक सरकार हमारे �े�ा राहुल गां*ी जी और खास कर कांग्रेस पाटl की इस मांग

        को स्वीकार करे और कास्ट सेंसस करा कर 50      पस�ट रिरज़वoश� की जो लिलमिमट है,      उसको भी हटा�े की कोलिशश
       करे । यह भी हमारी मांग है ।

 सर,         ये घनिड़याली आंसू बहा कर कोई फायदा �हीं है,             क्योंनिक अभी चु�ाव आ�े वाले हैं । चु�ाव के पहले ये एक
  डेमोग्रानिफक कम्पोजिजश� में, the Government has simply been fiddling with the 

demographic composition of Jammu and Kashmir in order to score political 
brownie points.         लेनिक� यह सरकार वहां पर चु�ाव �हीं करा�ी है,         वहां का स्टेटहुड बहाल �हीं कर�ी है ।

                      इस प्रकार से वहां के आम लोगों को अप�े अमि*कारों से वंलिच� रख�ी है । यह वहां के आम लोगों का अमि*कार
                   है । यह ट्रायल ऑफ पॉपुलेरिरटी है । पूरे जम्मू कश्मीर के गांव वाले शंका में हैं निक उ�की �रक्की,   उ�की जो

     सुनिव*ाएं पंचाय� के बदौल� मिमल�ी थीं,              उसका क्या ��ीजा होगा । इस �रह से हाला� वहां पैदा हुए हैं ।

 सर,    ये बेकार में ओबीसी,       एससी एवं एसटी की बा� कर�े हैं,         यह सारी �ौटंकी है । आप झारखंड में देखिखए,  निक
          इन्हों�े कैसे एक आदिदवासी मुख्य मंत्री को जेल में क्षिभजवा कर,         सरकार को हटा�े की कोलिशश की है । ? 

(व्यव*ा�)

  मा��ीय सभापनि� :    मा��ीय मंत्री जी ।

? (व्यव*ा�)  

   श्री नि�त्या�न्द राय : महोदय,                  मैं बड़े *ैयI और गौर से सभी मा��ीय सदस्यों को सु� रहा था । मुझे �ो आ�यI
          हो�ा है निक एक �रफ �ो ये लोग उस निबल का,           जो जम्मू कश्मीर की पंचाय� और �गर नि�कायों में ओबीसी

     रिरज़वoश� के लिलए लाया गया है,         उसके समथI� का �ाटक कर रहे थे और बार-        बार उसको कहीं � कहीं घुमा रहे
                  थे । मैं इ�को स्पष्ट कह�ा चाहूंगा निक जिजस प्रकार से भी घुमाइए या जिजस प्रकार से भी घूमिमए,    मैं जम्मू कश्मीर

     �क की बा� कर रहा हॅूं,   जहां भी जाइएगा,    आपको हर जगह मोदी, मोदी,       मोदी और मोदी का निवकास ही
 मिमलेगा ।

 महोदय,                 एक �ो जब से ओबीसी वगI का एक व्यस्थिक्� इस देश का मा��ीय प्र*ा� मंत्री ब�ा है,    �ब से इ�को सर
              से ले कर पैर �क ददI हो रहा है और वह आज भी परिरलक्षिक्ष� हुआ,         जब ओबीसी के निह� में जम्मू कश्मीर से

    संबंमि*� यह निबल लाया गया,  �ो बार-         बार ये लोग कुछ � कुछ अप�ी बा�ों से,      अस्पष्ट�ा के साथ उसको एक
          �रह से इंकार कर�े का काम कर रहे थे ।

 महोदय,                     यहां काफी सांसदों श्री जसबीर सिसंह जी से लेकर श्री अ*ीर रंज� जी �क �े अप�ी बा� रखी है ।
    पहले भी संशो*� हुए हैं,           यह बा� यहां कही गई । संशो*� के माध्यम से जम्मू-      कश्मीर की निव*ा� सभा में एसटी

  के लिलए 9                सीटें सुरक्षिक्ष� की गई हैं । कश्मीरी निवस्थानिप�ों के दो सदस्यों के �ामांक� का प्राव*ा� है,   जिजसमें एक
   मनिहला होगी और एक,     पानिकस्�ा� के कब्जे वाले जम्मू-         कश्मीर के निवस्थानिप� व्यस्थिक्� भी होंगे । यहां एसटी, 

                   मनिहलाओं और कश्मीरी निवस्थानिप�ों के निवषय में सिचं�ा व्यक्� की गई । इस सद� में इ�के लिलए पहले नि�णIय लिलए
   गए हैं । जम्मू-   कश्मीर पु�गIठ� (  निद्व�ीय संशो*�)  निव*ेयक 2023         के माध्यम से निव*ा� सभा में मनिहलाओं के लिलए

एक-           नि�हाई सीट के आरक्षण का प्राव*ा� निकया गया है । जम्मू-        कश्मीर आरक्षण संशो*� निव*ेयक के माध्यम से
                    कमजोर और वंलिच� वगC की परिरभाषा को अन्य वगI में बदल दिदया गया है । इस ऐनि�हालिसक बदलाव से स्था�ीय



                     नि�कायों में अन्य निपछड़ा वगI के आरक्षण को सक्षम कर�े के लिलए हम एक और अग्रणी निव*ेयक ला�े में सक्षम हैं
।

 महोदय,                      आज मैं यहां अप�ी बह� सिचं�ा अ�ुरा*ा जी की बा� सु� रहा था । वह कह रही थी निक यह ओबीसी
                       निव*ेयक है और इसमें ओबीसी की सिचं�ा की गई है । वह ऐसा कह रही थी निक यह सरकार इस देश के ओबीसी

                    की सिचं�ा करे । मैं जरूर ब�ा�ा चाहंूगा निक ओबीसी के लिलए मोदी जी की सरकार निक��ा प्रनि�ब� और सिचंड्रि�ं�
                   है �था उ�के कल्याण व निवकास के लिलए निक��ी योज�ाएं लाई हैं । इसका मैं कुछ उदाहरण दे�ा चाहंूगा ।

 महोदय,   जब वषI 2014                  में सेंट्रल हॉल में मा��ीय प्र*ा�मंत्री जी भाषण दे रहे थे और सरकार ब� रही थी �ो
                    उन्हों�े कहा था निक हमारी सरकार निपछड़ों को समर्पिपं� है । उन्हों�े इसको लिस� भी निकया है । मंनित्रमंडल में 27 

      मंत्री पहली बार ओबीसी समुदाय के हैं,   जिजसका प्रनि�श� 35        प्रनि�श� हो�ा है । ओबीसी कमीश� को संवै*ानि�क
                    मान्य�ा �हीं प्रदा� की गई थी । संवै*ानि�क मान्य�ा प्रदा� � हो�े से हमेशा निपछड़े वगC का आरक्षण संदेह के घेरे

 में था,                   प�ा �हीं निकस समय निकस ऑडIर से उस आरक्षण को समाप्� कर दिदया जाएगा । जब ओबीसी आयोग
    को संवै*ानि�क दजाI दिदया गया,               उस समय ओबीसी के आरक्षण को बहु� मजबू�ी प्रदा� निकया गया । इन्हों�े इस
                      काम को �हीं निकया । इसे मा��ीय मोदी जी के �े�ृत्व में मोदी सरकार �े निकया है । ऑल इंनिडया कोटा स्कीम के

                  अ�ंगI� एमबीबीएस और एमडी के दाखिखले में ओबीसी आरक्षण का प्राव*ा� निकया गया है । अब �क इन्हों�े
   क्यों �हीं निकया था?  कें द्रीय निवद्यालय,            �वोदय निवद्यालय और सैनि�क स्कूल के दाखिखले में ओबीसी समुदाय को 27

       प्रनि�श� आरक्षण की सुनिव*ा मिमल रही है ।? (व्यव*ा�)    ये भी जा��े हैं,         लेनिक� बोल�े �हीं है । इस काम को
                      मोदी जी की सरकार �े ही निकया है । इन्हों�े �ो कुछ �हीं निकया और आज अप�ी हाल� पर रो रहे हैं ।

13.39 hrs (Hon. Speaker in the Chair)

  अध्यक्ष महोदय,          निपछले �ौ वषC में ओबीसी छात्रों के �ामांक� में 33          प्रनि�श� की वृजि� हुई है । कुछ संस्था�ों में
भी,                      जैसे आईआईटी में ओबीसी छात्रों की ट्यूश� फीस माफ कर दी गई है । अब एक लाख रुपये �क की आय

                   वाले निवद्यार्लिथंयों की ट्यूश� फीस �हीं लगेगी । �ीट परीक्षा में ओबीसी समुदाय के बच्चों के लिलए आरक्षण की
व्यवस्था,           पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आवंट� में ओबीसी को 27        प्रनि�श� का आरक्षण दिदया गया है । ओबीसी

                    उद्यमिमयों के लिलए वेंचर कैनिपटल फंड के �ह� रिरयाय�ी निवत्त प्रदा� कर�े की व्यवस्था की गई है । प्र*ा�मंत्री यंग
   अचीवसI स्कॉलरलिशप अवाIड पीएम-        यशस्वी के �ह� ओबीसी छात्रों को वार्पिषंक 4000   रुपये से 1,25,000  रुपये

                 �क की निवत्तीय सहाय�ा दी जा रही है । ओबीसी के छात्रों को पूणI निवत्तीय सहाय�ा प्रदा� कर�ा,   राष्ट्रीय निपछड़ा
       वगI निवत्त एवं निवकास नि�गम की ऋण योज�ाएं, 3            लाख रुपये �क की वार्पिषंक आय वाले ओबीसी के लिलए वषI

2023  में 2    लाख लाभार्लिथंयों को 678        करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई ।

महोदय,  यह जम्मू-      कश्मीर कश्मीर से संबंमि*� निव*ेयक है,        मैं इस पर थोड़ी चचाI कर�ा चाहूंगा। जम्मू-   कश्मीर के
                    ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिलए कई पहल की गईं । यह पहल सामूनिहक रूप से कें द्र शालिस� प्रदेश में समा�

       अवसर सुनि�क्षि�� कर�े और ओबीसी आबादी के सामाजिजक-          आर्लिथंक निवकास को बqावा दे�े के लिलए सरकार की
                 प्रनि�ब��ा को दशाI�ा है । आरक्षण �ीनि� का पाल� निकया गया । वहां छात्रवृक्षित्त की व्यवस्था की गई,  छात्रावासों

              की सुनिव*ायें दी गईं । ओबीसी छात्रावासों का नि�माIण कई स्था�ों पर हुआ । जम्मू-      कश्मीर के अन्य निपछड़ा वगI
      बोडI की स्थाप�ा की गई । ?(व्यव*ा�) जम्मू-            कश्मीर सरकार �े अन्य निपछड़ा वगI के कमIचारिरयों के निह�ों की रक्षा

                  के लिलए वहां सम्पकI अमि*कारिरयों की नि�युस्थिक्� की । वहां उपराज्यपाल की अध्यक्ष�ा में अन्य निपछड़ा वगI के
     कल्याण और निवकास के लिलए जम्मू-         कश्मीर में कई व्यवस्थायें लागू की गईं । एससी,       एसटी की भी सिचं�ा की जा

   रही है । एससी,  एसटी मनिहलाओं,    बच्चों और वरिरष्ठ �ागरिरकों,          सभी को समा��ा और नि�ष्पक्ष�ा की गारंटी हुई ।



      पहाड़ी समाज को भी चार प्रनि�श� आरक्षण,           अ�ंराIष्ट्रीय सीमा के पास के गांव के नि�वालिसयों को भी आरक्षण, 
        आर्लिथंक रूप से कमजोर को भी दस प्रनि�श� आरक्षण,        सफाई कमIचारी डोमेसाइल सटlनिफकेट के लिलए पात्र

   ब�ाए गए । वृ�ावस्था, निव*वा,    दिदव्यांगज� योज�ाओं में श�-       प्रनि�श� का लक्ष्य हालिसल निकया गया ।

   मा��ीय अध्यक्ष महोदय,        मसूदी साहब कह रहे थे निक अ�ुचे्छद 370      हट�े के बाद क्या परिरव�I� आया,  कुछ
                     परिरव�I� �हीं आया । मैं इस पर दो मिम�ट का समय जरूर ले�ा चाहंूगा और उ�को स्पष्ट रूप से कह�ा चाहूंगा

      निक महत्वूपणI बदलाव हुए । अ�ुचे्छद 370      की समास्टिप्�कें द्र शालिस� प्रदेश जम्मू-     कश्मीर में परिरव�I�कारी चरण
  लिस� हुआ है,  जिजससे निवकास,   सुरक्षा और सामाजिजक-          आलिथIक आयामों में व्यापक परिरव�I� देखे गए । बुनि�यादी
   ढांचे का उल्लेख�ीय सु*ार,  पॉवर जे�रेश�,          ट्रांसमिमश� और निव�रण की क्षम�ा बqी है । सिसंचाई परिरयोज�ाए,ं 

सड़क, रेल, हवाई,     मेरे पास सभी आंकड़े हैं,             लेनिक� अध्यक्ष महोदय का नि�दoश है निक संक्षिक्षप्� उत्तर दिदया जाए । मैं
  ब�ा सक�ा हूं, कृनिष, उद्योग, स्वास्थ्य, लिशक्षा, पयIट�,       रोजगार में प्रगनि� हुई है । आईटी,   प्रौद्योनिगकी एकीकरण
                 और ऑ�लाइ� सेवाओं में अ�ुपाल� और जवाबदेही सुनि�क्षि�� की गई है । पंचाय�ी राज व्यवस्था को मजबू�
      निकया गया है । पंचाय�ी औद्योनिगक निवकास,         स्था�ीय उत्पादों को बqावा मिमला है । शैक्षक्षिणक सुनिव*ा,   रोजगार के

अवसर,             पयIट� का निवकास और सामाजिजक कल्याण भी सुनि�क्षि�� निकया गया है ।

                         आप कह रहे थे निक घट�ायें बqी हैं । मैं कह रहा हूं निक घट�ाओं में काफी कमी हुई है । कें द्र सरकार की पहल
पर,      मोदी सरकार के �े�ृत्व में जम्मू-   कश्मीर की शांनि�, सुरक्षा,          निवकास का ख्याल निकया गया । आजादी के बाद

         हमेशा आप लोगों �े अन्याय के रास्�े पर चलकर जम्मू-    कश्मीर को कुचला है,       लेनिक� मोदी सरकार �े कश्मीर को
       न्याय दे�े का काम निकया है ।

                   आ�ंकवाद के खिखलाफ मा��ीय मोदी जी की सरकार की जीरो टॉलरेंस है और उस �ीनि� के कारण वहां निवकास
           भी हुआ है । मैं थोड़ा इंडीकेटर दे�ा चाहंूगा । वषI 2004  से 2014    के बीच कुल 7,217    घट�ाएं हुईं । जू�, 

2014  से दिदसम्बर, 2023     में ये घट�ायें घटकर 2,224  हो गईं,     या�ी निक घट�ाओं में 69     प्रनि�श� की कमी आई
   । �ागरिरक के साथ-            साथ लिसक्योरिरटी फोसoज़ की आपके जमा�े में जो दस वषC में 2004  से 2014  �क 2,829 

 घट�ाएं थीं,                मोदी जी के कायIकाल में इ� दस वषC में घटी हैं । आप�े ही �ो कहा,      मसूदी साहब का सवाल मैं�े
       �ोट करके रखा है । उ�का सवाल है,    रिरेकॉडI में देख लीजिजए,           �हीं �ो मैं ओबीसी आरक्षण से बाहर �हीं जा�ा ।

 सुनिप्रया जी,               आप भी ओबीसी आरक्षण के बदले महाराष्ट्र के निवषय पर चली गई थीं । ? (व्यव*ा�) 

    निवग� दस वषC में 2829   से घटकर 913  या�ी 68%   की कमी हुई,    �ागरिरकों की मृत्यु 1769   से घटकर 339 हो
गई,  इसमें 81          प्रनि�श� की कमी हुई । लिसक्योरिरटी फोसoज की मृत्यु 1060   से घटकर 574  हो गई,  इसमें 46 

              प्रनि�श� की कमी हुई है । स्टो� पेल्टिल्टंग में �ागरिरकों की मृत्यु पहले हो�ी थी,      अब �हीं हो�ी है । 2010   में स्टो�
  पेल्टिल्टंग में 132             लोगों की मृत्यु हुई थी । अब यह घटकर जीरो हो गया है,      स्टो� पेल्टिल्टंग में जख्मी लिसक्योरिरटी
  फोसoज उ� 10   वषC में 6  हजार 235  हुए थे,         अब यह घटकर जीरो हो गया है ।

    श्री अ*ीर रंज� चौ*री:           ये सारी बा�ें अमिम� शाह जी बहु� बार बोल चुके हैं,       कुछ �या है �ो ब�ाइए ।

   श्री नि�त्या�न्द राय:  अध्यक्ष महोदय,         आप अगर समझ गए हैं �ो मैं बैठ जाउंगा,      �हीं समझ�े की कोलिशश कर रहे
    हैं �ो मेरे पास उपाय ? (व्यव*ा�)          मैं जरूर यहां कह�ा चाहंूगा निक जब से *ारा 370  हटी है,    वहां से निवक्षिभन्न

   आयामों के साथ जम्मू-              कश्मीर को न्याय मिमल रहा है । सौग� दादा बोल रहे थे निक जम्मू-    कश्मीर को अप�े भरोसे
   छोड़ दो । जम्मू-          कश्मीर के लोगों पर मोदी सरकार �े भरोसा निकया है,       लेनिक� आ�ंकवादिदयों के भरोसे �हीं छोड़ा



           है । आप लोगों �े आ�ंकवादिदयों को गोद में बैठा दिदया था,          जिजसके कारण वहां समस्याएं उत्पन्न हुई थीं और उ�
   समस्याओं के कारण जम्मू-     कश्मीर के हाला� निबगड़े थे,     यह जगजानिहर है ।

 महोदय, जी-20     की चचाI हो�ी रही है,    अमर�ाथ यात्रा में 4  लाख 45    हजार यात्री सम्मिम्मलिल� हुए,  कश्मीरी
                    निवस्थानिप�ों द्वारा अब प्रमुख *ार्मिमंक स्था�ों पर त्योहार म�ा�ा शुरू हो गया है । मंदिदरों का पु�र्पि�ंमाIण हो रहा है ।

                      शारदा देवी मंदिदर में दशकों बाद दीपावली म�ायी गई है । श्री�गर के लाल चौक पर मुहIरम के जुलुए नि�कले हैं ।
            दो दरबार परंपरा समाप्� हो गई है । एक राज*ा�ी हो�े से 400        करोड़ रुपये की बच� हुई है ।

महोदय,                  अब दो करोड़ से भी ज्यादा पयIटक वहां पहुंच रहे हैं । पयIटकों के वहां पहंुच�े से वंलिच�, गरीब, 
ओबीसी,               शेडू्यल कास्ट और शेडू्यल ट्राइब्स को रोजगार का अवसर मिमल रहा है । अं� में,    मैं यही कह�ा चाहूंगा,

 लगभग 15                 सदस्यों �े अप�ी बा�ें कही हैं । प्रेमचन्द्र� जी �े कहा निक टेक्�ीकल रूप से ठीक है,  लेनिक�
                     सै�ांनि�क रूप से ठीक �हीं है । मोदी जी का लिस�ां� ओबीसी का कल्याण का है । ओबीसी का कल्याण हो

     और न्याय के साथ निवकास हो,        निवकास की गंगा की *ारा वहां �क पहंुचे,   उ�को निवकास मिमले,     यही मोदी जी का
       लिस�ां� है । उसी लिस�ां� के अ�ुरूप जम्मू-          कश्मीर में इस निव*ेयक से यह व्यवस्था सोची गई है,    इसी का प्रस्�ाव

     सद� में आया है ।

 अध्यक्ष महोदय,     भार� के संनिव*ा� भाग 9  और 9 (1)            में पंचाय� और �गर नि�गमों में आरक्षण का प्राव*ा� है ।
           कुछ सदस्य कह रहे थे निक वहां पहले से ऐसी व्यवस्था है,            कुछ सदस्य निकसी कमेटी की चचाI कर रहे थे । मैं स्पष्ट
                   रूप से कह�ा चाह�ा हंू निक वहां �गर नि�गम और ग्राम पंचाय� के चु�ाव में जो सदस्य चु�े जा�े हैं,   उ� सदस्यों

                    के लिलए निकसी आरक्षण की व्यवस्था �हीं थी । जो चु�ाव हो�ा है और जो काउस्पिन्सल के सदस्य चु�े जा�े हैं, ग्राम
    पंचाय�ों में चु�े जा�े हैं,       उ�के लिलए आरक्षण �हीं था ।

     इस निव*ेयक में �ी� संशो*� हैं,                  इ�को मैं पहले ही ब�ा चुका हूं । ये �ी�ों संशो*� ओबीसी के निह� में है ।
       ओबीसी आरक्षण लागू कर�े में सुनिव*ा प्रदा� होगी,             यह उसी से संबंमि*� निव*ेयक है । मैं सद� से आग्रह कर�ा हंू

          निक इस निव*ेयक को सवIसम्मिम्म� से इसे पारिर� करें �ानिक जम्मू-         कश्मीर के ग्राम पंचाय�ों और �गर नि�गमों में
              ओबीसी के लोगों को आरक्षण का अमि*कार मिमले । उस आरक्षण के अमि*कार में 33     प्रनि�श� मनिहलाओं के लिलए

  भी आरक्षण है,                 इसलिलए ओबीसी के निह� में और ओबीसी मनिहलाओं के निह� में आप जरूर सवIसम्मनि� से इस
    निव*ेयक को पारिर� करेंगे ।

  मा��ीय अध्यक्ष:   प्रश्न यह है:

?  निक जम्मू-    कश्मीर पंचाय�ी राज अमि*नि�यम,  1989 (1989   का 9),  जम्मू-    कश्मीर �गरपालिलका अमि*नि�यम,
2000 (2000  का 20)   और जम्मू-    कश्मीर �गर नि�गम अमि*नि�यम, 2000 (2000  का 21)    का और संशो*�

       कर�े वाले निव*ेयक पर निवचार निकया जाए ।"

    प्रस्�ाव स्वीकृ� हुआ ।

  मा��ीय अध्यक्ष :         अब सभा निव*ेयक पर खंडवार निवचार करेगी ।

   प्रश्न यह है:

 ?   निक खंड 2  से 19    निव*ेयक के अंग ब�ें?



   प्रस्�ाव स्वीकृ� हुआ ।

 खंड  2    से  19        निव*ेयक में जोड़ दिदए गए ।  

 खंड  1,    अमि*नि�यम� सूत्र  ,              उदे्दलिशका और निव*ेयक का पूरा �ाम निव*ेयक में जोड़ दिदए गए ।  

   श्री नि�त्या�न्द राय :     मैं प्रस्�ाव कर�ा हूं:

 ?      निक निव*ेयक पारिर� निकया जाए ।? 

 

   मा��ीय अध्यक्ष :   प्रश्न यह है:

 ?      निक निव*ेयक पारिर� निकया जाए ।?

   प्रस्�ाव स्वीकृ� हुआ ।

________  

 मा��ीय अध्यक्ष:   आइटम �ंबर 25,   लोक परीक्षा (   अ�ुलिच� सा*� नि�वारण) निव*ेयक, 2024

    मा��ीय मंत्री जी ।
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